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 तेरह

 रेल  मंत्रालय  में  SF 7 ar  श्री  बूटा  fag

 नौवहन  ae  परिवहन  मंत्रालय  में  3q-Fay  श्री  दलबीर  सिहਂ

 ऋषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  Sa-Tat°  *  श्री  केदा'रनाथ  सिह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मं  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 सुचना  शौहर  प्रसारण  मंत्रालय  में  So-Hat  श्री  धर्मवीर

 पूरी  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  3o-Fait  श्री  जी०  वेंकटस्वामी

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 शिक्षा  बगैर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में

 उप-मंत्री  श्री  डी०  पी०  यादव

 2049  [5-2



 लोक  सभा  वाद-विवाद  श्रनदित  संस्करण )
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 2  1976/11  1898
 हा

 Tuesday,  2  November,  1976/Kartika  11,  1898  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 (  sera  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कोचीन  पतन  न्यास  के  1972-73  के  arfas  लेखे  सभा  पटल  पर  रखने में

 विलम्ब  के  कारण  बताने
 वाला  विवरण

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :
 मैं  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष

 1972-73 के  वार्षिक  लेखे
 *  तथा  उन  पर लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।  ग्रंथालय

 में  रखा  ।  बे  लिये  संख्या  एल०  टी  ०  11469/76)

 तमिलनाडु  नगरीय  भूमि  सीमा  कौर  विनियमन )  1976

 और  तमिलनाडु  नगरीय  तथा  ग्राम्य  प्रायोजना  1971  के

 बारे  में  श्रधिसुचनाएं

 निर्माण  site  प्रवास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल ०  मैं

 निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (1)  तमिलनाडू  राज्य
 के

 सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  नगरीय

 भूमि  सीसा  पौर  1976  की  धारा  45  की

 उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत  तमिलनाडु  नगरीय  भूमि  सीमा

 1976  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  7  1976 के  तमिलनाडु  सरकार

 1



 Papers  laid  on  the  Table  November  2,  1976
 ao

 राजपत्र  में  aaa  संख्या  एस०  कार  ्रो ०  ए  )/76/  ्रो ०

 एम०  1641)  में
 प्रकाशित  हुये  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  wast  संस्करण )  में  रखे  गये  ।  देखिये

 साया  एल०  टी०  11420/76

 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  watt  1976  को (3)

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  नगरीय  तथा

 ग्राम्य  प्रायोजना  1971 की  धारा  123  की  उपज  (2)  meat त

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाझों  की  एक  एक  प्रति

 )  जी०  क्रोध  To  652 जो  क  7  1975  तमन्ना  सरकार ae

 राजपत्र  में  प्रकट  शित  हुई  थी  तथा

 बिस्कुट  विकास  योजना  तैयारी  तथा
 मं  जूही

 नियम

 वहुत  योजना  प्रकाशन  तथा  मंजूरी  नाम

 जना  अनीति  आवेदन  नियम

 आयोजना  प्राधिकारी  और

 (#)  तमिलनाडु  नगरीय  तथा  aren  आयोजना  बोर्ड  श्रथवां  आयोजना

 ‘afrertctt
 के

 सदस्यों  को  श्रनहूं  जायें  नियम  दिये हुये
 में

 रखें  गये
 ।

 दे  लिये  संख्या  एल०
 टी०

 11471/76)

 जी०  aro  तुम  1871  .17  1975  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 जी०  तो  एम०  932  जो  दिनांक  16  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 जी०  झा ०  एम०  980  जो
 दिनांक  16  1976 के

 तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  आयोजना  प्राधिकरण  प्रतिवेदन  तैयार  करना  तथा  प्रस्तुत  करना  )

 नियम जो  दिनांक  21  1976  के  मिलना डे  सरकार  राजपत्र  में

 सूचना  संख़्या  जी०  को  एम०  1232
 में  प्रकाशित हुए

 थे  |

 (4)  wager  अधिसूचनाओं  के  हिन्दी  संस्करण
 सभा

 पटल
 पर  न  रखे  जाने

 के  कारण
 बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  प्रोग्रेस  संस्करण  |  में
 रखे  गये  ा

 afer  संख्या  एल०  टी
 ०  11472/76)



 सभा  पर्ल  पर  रखे  प् 1898  )
 लाा

 तमिलनाडु  सहकारी  स्मिति  1961  के  झन्तगंत्र  भ्र घि सूचनाएं  शौर

 राष्टीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली  में  वर्ष  1974-75  के  लेखें

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए  सी ०  मैं

 लिखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  तमिलनाडु  राज्य  वे  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  ufs  मिलना  सहकारी

 समिति  अ्रधिनियम  1961  कोठारी  119  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाझओं  की  एक-एक  प्रति

 जी०  को  एम०  420  जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  सहकारी  समिति

 1963  म  न  गये  हैं  ।

 जी०  तरो ०  एम०  422  जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाड़ु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाड़ु  सहकारी  समिति

 1963  में  कतिपय  संशोधन  किया गया  है  |

 जी०  तो  एम०  426
 जो

 दिनांक  7  1976 के  तमिलनाडु  सरकार
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  सहकारी  समिति

 1963  में  कतिपय  संशोधन  क्रिया  गया  है  ।

 जी०  lo  एम०  427  जो  दिनांक  7  1976  ने  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  सहकारी  समिति

 1963  में  किग्रा  संशोधन  किया  गया है  ।

 ज जी०  भो
 ०  485 जो  दिनांक  28  1976  के

 तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुई  थी  तथा  जिसके  दारा

 तमिलनाडु  सहकारी  समिति

 1963  में
 कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  |

 (2)  उपर  क्त  अधिसूचना  को  सभा  अटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेज़ी  संस्करण

 sag  ae  श्रघिसूचनाश्रों  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखें  जाने  के  कारण  बतलाने

 वाला  एक  विवरण  तथा  भ्र ग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
 टी

 ०  संख्या
 11473/76)

 (  4)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  alata,  1962  की  घारा  17.0  की  उपधारा  (4)  के

 meade  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 नई  facet  के  बर्ष  1974-75  के  प्रमाणित

 लेखें  तथा  wash  संस्करण )
 की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (weareare H tH ae में  रखे  गये
 ।  बे  लिये

 संख्या
 11474/  76)
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 नटी

 तमिलनाडु  न्यायालय  फ़ीस  वापसी  के  aaa  दारा  )  1976

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्प  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ato  ए०  सपंद  मुहम्मद )

 निम्नलिखित  va  सभा  पटल  पर  रखता  ह

 (1)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976 में  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  (7)  के  साथ  पठित  तमिलनाड़ु  न्यायालय  फ़ीस

 और  वाद  मूल्यांकन  प्रीमियम  1955  की  घारा  78  के  अन्तर्गत

 यायालय  फ़ीस  वापसी  के  राकेश  1976  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  30  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र  में  झ्र धि सूचना  संख्या  जी०  झरो ०  एम०  1328  में  प्रकाशित  हुये  थे  |

 (2)  उपर्युक्त  अ्रघिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  प्रंग्रेजी  संकरण

 (aearet7  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ZYo  -11475/76)

 बाय यान  1934  के  नवीन  अ्रघिसुचनाएं

 gaged  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुरेख  पाल
 :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  वायुयान  1934  की  धारा  के  श्रस्तगंत  निम्नलिखित  ग्रधिसुचनाझ्रों

 (fara¥  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  एक  प्रति

 संशोधन  )  1976 जो  दिनांक  3  1976 के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  973  में  प्रकाशित  हुये

 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  |

 वायुयान  1976  जो  दिनांक  14  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  aio  नि०  1201  में  प्रकाशित

 हुये  थे
 तथा  एक  व्याख्यात्मक टिप्पण  |

 ( eta)  वायुयान  संशोधन  1976
 जों दिनांक

 14  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रैंघिसुचना  संख्या  ato  aio  नि०  1202  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक टिप्पण  ।

 (2)  उपस्थित  श्रघिसूचनाशओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाल

 ata  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 (weqraT  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  tho  11476/76)

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1976

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के ०  एम०

 खाद्य  भ्रपमिश्रण  निवारण  1954  की  धारा  23  को  उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत  खाद्य

 अपमिश्रण  निवारण  संशोधन  )
 1976  तथा  das  संस्करण )

 की  एक  प्रति

 जो  दिनांक  2  1976
 के  भारत  के

 राजपत्र
 में  अधिसूचना  .  संख्या  ato  सा०  नि  1417  में

 प्रकाशित
 हुये  थे  ।  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी ०  0477/76]



 eee
 2  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  a

 भाता

 रेलों  में  झतुतुचित  जातियों  तथा  तू  सुचित  जनजातियों  के  लिए  कार  गीत  रिक्त  स्थानों  पर

 sant  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  :
 मैं  रेलों  में  ग्रुसुचितਂ  जातियों  तथा  श्रतुसुचित

 जातियों  के  लिये  आरक्षित  रिक्त  स्थानों  पर  उनकी  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  बारे  में  30  1975

 को  समाप्त  हुये  +  वर्ष  में  हुई  प्रगति  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11478/76]

 लोक  सभा  के  विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  दिये  गये  विभिन्न  इवा सन ों  पर  सरकार  दारा

 की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  विवरण

 संप्रदाय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  :  मैं  लोक  सभा  के  विभिन्न  सबों  के

 दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  के  बारे  में  निम्नलिखित  विवरण  प्रस्तुत  करता  हूं

 विवरण  संख्या  1970  चौथी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  1971

 विवरण  संख्या  1972

 विवरण  संख्या  1973

 विवरण  संख्या  1974

 पांचवीं  लोक  सभा विवरण  संख्या  aa,  1974

 विवरण  संख्या  22--  तेरहवीं  1975

 विवरण  संख्या
 1976

 |

 (at)  विवरण  संख्या  1976

 विवरण  संख्या  १1976  J

 प्रिन्यालय में  रखे  गये  ।  रेखीय  संख्या  एल०  Zo  10479/76]

 नागालैंड  पर्यटन  यान  1970

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  ॥  मैं  निम्नलिखित  पत्न

 सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  नागालैण्ड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  22  1975 को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  मोटरयान  1941

 की  धारा  133  की  उपधारा  (3)  के  watt  नागालैण्ड  पर्यटन  यान  1970

 संशोध  न  1976)  तथा  aaa  संस्करण )  at  एक

 जो  14  1976  के  नागालैण्ड  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  टी  पी

 टी/एम  2)  (2)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  प्र धि सूचना को
 सभा

 पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या
 एल०  zo  11480/76]
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 हज़रात  राज्य  निर्माण  निगम  गाँधीनगर  BT  31 bd  he  त  1975  को

 समाप्त  हुए  वर्ष  का  विधिक  प्रतिवेदन

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  12  1976  को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा  के  ख  पड
 के  साथ  पठित  कम्पनी  1956  की

 धारा  की  उपधारा  (  1)  के  झन्तगंत  गुजरात  राज्य  निर्माण  निगम  लिमिटेड

 गांधीनगर  के  31  1975  को  समाप्त हुएं  वर्ष
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  लेखा परी  लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 (2  उपयोग  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जान  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  ग्रग्रंजो  |

 प्रियाल  में  रखे  गये
 ।  देखिए  संख्या

 क्ले  eto  11481/76]

 नियति  प्रकार  नियंत्रण  ate  निरीक्षण )  1963  के  घिन  श्रधघिसुचनाएं  कौर

 नियंत्रित  कपड़े  के  पेकिंग  सम्बन्धी  विवरण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद्वत्ता  प्रताप  fag)  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  हु

 (1)  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  are  अधिनियम  1963  की  धारा

 7  की  उपधारा  (3)  के  भ्र स्त गत  निम्नलिखित  श्रधियूचनायों

 तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 इस्पात  ट्यूबों  तथा  ट्यूबवेलों  का  निर्वात  प्रकार  नियन्त्रण  पौर

 संशोधन  नियम  1976  जो  दिनांक  35  सितम्बर  197

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०
 ह  3417  में  प्रकाशित

 हुए  थे  |

 कास्ट  area  मैनहोल ों  के  ढक्कनों  तथा  wat  का  निर्यात

 संशोधन  1976  जो  दिनांक  25  1976  के  भारत  के

 राजपत  में  भ्र घि सुचना संख्या  साज  श्री  3418  में  प्रकाशित हुए  थे

 छोटे  औजारों  तथा  हाथ  के  औजारों  का  निर्यात  प्रकार  निस्तारण

 श्र  निरीक्षण )  संशोधन  नियम  1976  जो  दिनांक  25

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  पग्रधिसूचना  सधा  सां०  श्री  3419  मैं

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 )  सिलाई  की  मशीनों  को  निर्यात  प्रकार  नियन्त्रण  कौर  निरीक्षण
 )

 संशोधन  1976  जो  दिनांक  25  सितम्बर  1976  के  भारत  ना

 राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  सांबा  3420  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 कास्ट  प्राय रन  गोयल  पाइपों  गौर  फिटिंगों  का  निर्यात  संशोधन

 नियम  1976  जो  दिनांक  25  सितम्बर  1976  के  भारत  के  रज पन्न

 में  भ्रधघिसुचना  संख्या  सा०  अज  3421  में  प्रकाशित हुए  थे
 ।



 द

 «és 11  1

 ह
 (me)

 थ  सभा  पटल  पर  aa  da

 (७)  बिजली
 के के  पंखों : का  ः  प्र  नियंत्रण  और

 घं  न  1976  जो  दिनांक  25  1976  के

 om  a  में  भ्र धि सूचना  सख्या  सां०  श्री  3422  में  प्रकाशित हु

 )  ट्रांसमिशन  लाइने  टावरों  का  निर्यात  प्रकार  नियन्त्रण  art

 संशोधन  1976  जो  दिनांक  25
 1976

 के

 भारत के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  श्री  3423 में  प्रकाशि  हुए

 शर्बती-चालित  पम्पों  का .
 निर्यात  प्रकार  नियन्त्रण  ate  निरीक्षण

 गोधन  1976  जो  दिनांक॑  25  1976  के  रत  के

 में  अधिसूचना  संख्या  सां०  ato  3424  में  प्रकाशित  हू
 ए

 विद्युत  केबलों  तथा  कंडक्टरों  का  निर्यात  संशोधन  fara
 ह

 1976.0
 जो  दिनांक  25  19768  भारत  के  राजपत्र  में

 3425  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सुता

 संख्या  सा०  श्री

 डीजल  इंजनों  का  निर्यात
 जर

 ate  निरीक्षण  जो

 थ  दि  नाक  25  1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  खपा

 GroMTo  3426  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  क

 बाइसिकलीं  का  निर्यात  गण  प्रकार  नियन्त्रण  श्र  निरीह  ह

 शोधन  निधम  1976  जो  25  1976  के  स्त
 Wl

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  श्री  3427  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  नारियल  जटा  उत्पाद  .  संशोधन  निधम  1976  जो

 दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 सां०  wo  3428  में  प्रकाशित  हुए

 नारियल  जटा  art  का  निर्वात  संशोधन  1  16

 जो  दिनांक  25  सितम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्र

 संख्या  सां०  ०  3429  में  प्रकाशित  हुए  थ े।

 नारियल  जटा  की  चटाइयों  का  निर्यात  संशोधन  f

 1976  जो  दिनांक  .  25  सितम्बर  1976  के  भारत  के  राजस्थान  मे

 अ्रधिसूचना  संख्या  सां०  तरा ०  3430  में  प्रकाशित  हुए

 बिना  गांठ  बंधे  नारियल  जटा  धागे  का  निर्यात  ay

 1976  जो  दिनांक  25  1976 क  भारत  क  रा

 में  अ्घिसुचना  संख्या  सा०  ato  3431  में  प्रकाशित  हुए
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०

 11482/76]

 2)

 री
 विवरणों  तथा  अंग्रेजी  की

 काग

 प्रा

 श्र  1975  से  1975  तक
 ay  seat  के  दौरान

 दौरान  नियं त्रित॑

 कपड़े कीਂ  पैकिंग  सम्बन्धी  विवरण  ।
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 1975  से  1975  a  की  अवधि  दौरान  नियन्त्रित

 कपड़े  के  वितरण  सम्बन्धी  विवरण ।

 1975  की  पैकिंग  1975  में  नियतन  किया
 में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा  खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित  कपड़े  का

 किस्म वार  नियतन  दर्शनी  वाला  विवरण

 1975  की  पैकिंग  1975  में  नियतन  किया

 में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा
 खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित  कपड़े  को

 किस्म वार  नियतन  दर्शाने  वाला  विवरण

 1975  की  पैकिंग  1975  में  नियतन  किया

 में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा  खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित  कपड़े

 का  किस्म वार  नियतन  दर्शाने  वाला  विवरण ।

 (S:)  1975  की  पैकिंग  1975  में  जिसका  नियतन  किया

 में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा  खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित  कपड़े

 at  किस्म वार  नियतन  दर्शाने  वाला  विवरण

 1975  की  पैकिंग  1975  में  नियतन

 किया  में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा  खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित

 कपड़े  का  किस्म वार  नियतन  शनि  वाला  विवरण |

 1975  की  पैकिंग  1975  में  जिसका  नियतन

 क  )  में  से  विभिन्न  राज्यों  को  तथा  खुदरा  दुकानों  को  नियन्त्रित

 कपड़े  का  किस्म वार  नियतन  शनि  वाला  विवरण

 [vara  में  रखे  गये  ।  देखिये  एल०  ठी०  संख्या  11483/76]

 तमिलनाडु  जलपान  प्रतिष्ठान  1959  में  कुछ  संशोधन  करने  वालो  श्रधिसुचनाश्रों  का

 हिन्दी  संस्करण

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  मैं  तमिलनाड़ु  राज्य  के  सम्बन्ध में

 राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के

 साथ  पठित  तमिलनाडू  जलपान  प्रतिष्ठान  1958  की  धारा  29  की  उपधारा  (4)  के

 श्रन्तगत  अधिसूचना  संख्या  जी०  को  एम०  1006  के  हिन्दी  संस्करण  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखेंगे जो  दिनांक  1  1976  के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  जलपान  प्रतिष्ठान  1959  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये

 पटल
 '

 पर  रखता हूं  ।

 प्रिंयालय
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  11484/76]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुरू  1944  के  data  पर धि सुचना

 राजस्व  att  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  मंत्रो  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ):  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  1944  के  श्रन्तगंत  जारी
 की  गई  भ्र घि सूचना  संध्या

 ई
 सां०  नि०

 8
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 तथा  wast  संस्करण  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1976

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 [wars  में  रखे  गये
 ।  देखिये  संख्या  एल८टी०  11485/76 ]

 ate

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कार्यवाही  सारदा

 श्री  नाथू  राम  मिर्धा  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्तों  संबंधी  समिति  की

 18  21  27  10  11  9  24  20  21

 19  29  सितम्बर  कौर  18  1976  को  हुई  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल

 पर  रखता हुं  ।

 चौथा  प्रतिवेदन

 श्री  नाथ  राम  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्तों  सम्बन्धी  समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 23381,  और  प्रतिवेदन

 श्र  एच०  एन०  मुकेश  )  :  मैं  लोक
 लेखा  समिति  के  निम्नलिखित

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  :--.

 s
 (1)  राजस्व  ak  बैंककारी  विभाग  के

 सम्बन्ध  में  पर  समिति  के  1934

 प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में

 23  उबा  प्रतिवेदन  |

 (2)  वाणिज्य  मंत्रालय
 के

 सम्बन्ध  में  सहायता  पर  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  23

 वेदन |

 (3)  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  मशीनों  का  पर  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  काय  वाही  के  बारे

 में  fated  ।

 ey  Se  SE  ey



 Constitution  (forty-fourth  November  2,  1976
 Ar

 nendment)
 Bill

 का  हन ााणाणणणणणणणणणानणणय is

 अनुचित  जातियों  तथा  अ्तसुषचत  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 Oommittee  on  the  Welfare  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribeg

 58at  प्रतिवेदन

 ay
 ait  निहार  भास्कर  नौवहन  अर  मंत्रालयथ--दिल्‍्ली  परिवहन  निगम  की

 सेवायों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  ate  उनके  नियोजन

 पर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बंधी  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंप्रे
 जी  संस्करण )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 संविधान  (  संशोधन )  विधेयक--जारी

 Constitution  (Forty-Fourth  Amendment)  .  Bill—contd

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  कार  गोखल े)  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संशोधित  रूप  में

 पास  किया  जायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रीत त  gar

 भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  विधेयक  संशोधित  रूप  में

 पास  किया  जायें  |

 मैं  सभी  सदस्यों  से  water  करता  हं  कि  समय  को  देखते  हुए  वें  अ्रपने  भाषण  को  संक्षिप्त  रखें

 सभी  सदस्यों  को  समय  मिलना  चाहिये  |

 Shri  D.  N.  Tiwari  (Gopalganj):  Sir,  the  Constitution  was  framed  27-28  years

 ago.  The  time  is  changing  fast  and  so  a  document  can  become  out  of  date  in

 this  period.  We  have  to  develop  the  country  at  a  rapid  speed  to  catch  up  with
 the  developed  nations.  That  ig  why  we  have  to  amend  our  Constitution  accord-

 ing  to  the  Changed  socio-economic  situations.

 But  I  am  sorry  that  the  Government  have  not  brought  forward  a  Compre-
 hensive  Bill  taking  into  Consideration  all  the  aspects.  It  would  have  been  better

 to  refer  this  Bill  to  a  Select  Committee.  Lok  Sabha’s  duration  has  been  extend-
 ed.  So  there  was  no  urgency  to  pass  this  Bill.

 Some  more  amendments  should  have  been  added  in  the  Constitution.  So

 during  the  present  term  another  more  comprehensive  Bill  should  be  brought.
 That  bill  should  be  referred  to  a  Select  Committee.  I  think  the  Present  bill  is

 being  passed  in  haste.  This  nation  is  marching
 ahead  and  there  is  need  to  am-

 end  the  Constitution  further.

 Shrimati  Subhadra  Joshi.  (Chandni  Chowk):  Sir,  I  welcome  the  Bill  and

 congratulate,  the  law  Minister  for.  bringing  it  forward.  I  want  to  say  that  the

 present  Lok  Sabha  ig  much  more  representative  and  much  more  powerful  as

 compared:  with  the  previous:  Constituent  Assembly.  It,  therefore,  is  empowered
 to  amend  any  law  as  well  ag  the  Constitution.

 I  think  the  duration  of  Lok  Sabha  should  not  be  extended  any  more.  Demo-
 eracy  is  very  necessary  for  the  Country.  But  the  delay  in  holding  elections
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 11  1898  संविधान  विधेयक

 They  are  taking  undue will  concentrate  power  in  the  hands  of  bureaucrats

 advantage  of  their  rights

 I  welcome  the  inclusion  of  the  words  ‘Secularism’  and  ‘socialism’  in  the  Consti-

 tution.  That  poverty  is  God-given  cannot  be  accepted  in  modern  times  and

 poverty  can  be  vanished  only  by  socialism.  Socialism  jig  the  demand  of  the

 times.  Now  no  one  can  deprive  the  poor  people  of  their  right  to  live  and  to  earn.

 We  have  to  change  with  the  changing  times.

 I  Congratulate  the  Law  Minister  for  drawing  the  citizen's  attention  towards

 their  duties.  These  have  been  incorporated  in  the  constitution,  it  is  a  happy

 development

 I  also  welcome  the  ban  imposed  on  communal  of  fascist  organisations  like

 R.S.S.  and  Anand  Marg.  During  the  emergency  minorities  should  be  given  more

 opportunities  in  services,  business  of  trade.  [  fully  support  the  steps  taken  by

 the  Government  to  develop  the  backward  areas  and  to  promote  the  regional

 janguages

 For  some  time  some  clever  persons  in  the  garb  of  religion  are  trying  te  exploit
 the  check  their  activities  by  enacting  some  law  we  must  develop  a  scientific  attitude.

 थो  सपंद  अहमद  धागा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  गतिशील  नेतृत्व  के

 कारण  इस  संसद  को  यह  fare  पारित  करने  ar  सौभाग्य  प्राप्त  garg  ।  यह  ठीक  है  किਂ

 गरीबी  के  लिए  यह  अन्तिम  wea  नहीं  है  लेकिन  इस  से  हमें  रास्ता  मिला  है  ।  एक

 नई  दिशा  प्राप्त हुई  है  ।  -  हम  प्रस्तावना  में  कौर  घर्म  निरपेक्ष  शब्द  जोड़ रहे  हैं  ।  इस

 से  देश  की  एकता  ar  भ्रबण्डता को  बल  मिलेगा  ।  हम  श्रमिकों  को  प्रबंध  व्यवस्था  में  भागीदार

 बना  रहे  हैं  alt  हमने  मल  कर्तव्यों को  संविधान  में  स्थान  दिया है  ।

 मैंने  कम  दर्जियों  शादी से  इस  विधेयक  के  बारे  में  काफी  बातचीत  की

 वे  सब  चाहते  हैं  कि  उन्हें  काय  करने  ak  जीवन  निर्वाह  योग्य  मजदूरी  सुनिश्चित  की

 जाय ।  मैं  चाहता  हूं  कि  विधि  मंत्री  इन  प्रश्नों  का  मुझे  उत्तर द  ताकि  मैं  उन  लोगों  को  इसके

 बारे  में  बता  aa  |

 ‘Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  Sir,  I  supported  this  Constitution  Amendment
 Bill.  It  has  gratified  the  hearts  of  80  per  cent  of  our  people.  But  it  is  a  matter  of

 regret  that  we  have  not  been  able  to  provide  our  constitution  in  Hindi  It  should
 have  been  prepared  first  in  Hindi  and  them  its  translation  could  be  provided  in

 the  other  languages

 For  the  last  27  years  we  have  not  been  able  to  put  into  practice  the  main
 aim  of  our  Constitution,  I.A.S.  officers  feel  that  they  are  born  to  rule  not  to  serve

 the  masses.  The  Law  Minister  should  help  in  preparing  a  crop  of  officers  Com-

 mitted
 to  Socialism.  They  will  implement  our

 policies’  earnestly.

 We  have  adopted  20-point  programme  but  it  is  not  being  implemented  pro-
 perly.  The  Minister  should  take  proper  care  of  it.

 and We  should  try  to  encourage  inter-provincialism.  We  are  al}  Indians

 should  enjoy  equal  rights  everywhere  in  the  country.  पुषा  spirit  needs  to  be  in-
 culcated  in  the  citizens  of  the

 country.
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 Constitution  (forty-fourth  Kartika  11,  1898  (Saka}

 Amendment)  Bill

 rr  एएए  एएए  एएए

 We  should  more  towards  Socialism  more  speedily.  There  is  great  inequality

 in  the  wage  standards  and  per  capita  in  come  in  different  parts  of  the  Country.

 The  Central  Government  should  try  to  remove  it.

 Shri  Dhamanka;y  (Bhiwandi):  I  support:  the.  Bill  and  congratulate  the  Law

 It  is  a  matter  of  great  pride Minister  for  bringing  such  a  welcome  legislation.

 for  us  that  we  are  going  to  pass  this  revolutionary  measures.  It  will  help  the

 poor  and  backward  people  in  getting  Justice,
 -

 Our  lawyer  friends,  on  the  appeal  of  hon.  Prime  Minister  last  year  have  set

 ‘up  a  National  Legal  Aids  Committee  which  has  its  Branches  in  all  states  and

 districts.  In  my  area  Bhiwandi  also  one  such  branch  is  functioning  and  helping

 the  tribal  people  there  the  hon.  Law  Minister  should  see  that  Government  gives

 some  financial,  assistance  to  these  Branches  of  the  Nationa]  Legal  Aid  Committee

 so  that  they  may  continue  their  work  of  helping.the  poor  and  packward  section

 of  the
 Society.

 The  provisions  made  in  this  Bil]  in  regard  to  the  fundamental  duties  have

 created  some  apprehensions  in  the  minds  of  the  Trade  Union  workers  to  |  the

 effect  that  their  activities  will  be  curbed  and  have  adverse  effect  on  trade-

 unionism.

 1,  therefore,  urge  upon  the  hon.  Law  Minister  and  hon.  Home  Minister  to  look

 into.  these  misapprehension  and  remove  them

 Shri  Narsingh  Narain  -Pandey  (Gorakhpur):  1  support  this  Bill.  It  is  a

 Bill  of  historic  importance.  This  Parliament  which  has  been  elected  on  the

 basis  of  adult  franchise  has  full  authority  to  amend  the  Constitution.  The

 of  basic  structure  of  the  constitution  15  meaningless.  .The  basic  thing  is  that  the

 people  are  Supreme  and  their.  elected  representatives  gitting  in  this  Parliament

 can  amnd  any  and  all  the  articles  of  the  Constitution

 So  far  ag  the  inclusion  of  the  words  and  1S  con-

 cerned,  .after  including  them  what  is  more  necessary  ig  tO  see  as  to  what  is  hap-

 pening  in  the  country.  Is  it  not  a  fact  that  various  communal  forces  are  still
 active  all  around?  Do  they  not  constitute  a  prave  danger  to  the  integrity  of  the

 country ?  There  should  be  a  provision  either  in  the  Directive  Principles  oy  else-
 where  to  defranchise  these  who  encourage  communalism.  Such  qa  provision  15  very

 necessary  because  such  people  are  a  danger  to  th  unity  and  sovereignty  of  our

 country

 If  we  want  to  achieve  socialism.  and’  secularism  it  is  also  necessary  that  we
 have  a  committed  executive  -Unfortunately,  we  see.  executive:  authorities  are
 not  making;‘that  much  contribution  expected  of  them  in  bringing  about  a  social
 transformation  in  the  country.  Therefore,  we  should  see  how  We  can  reform
 them  so  that  they  could  become  more  useful  jnstruments.  Whatever  amend-
 ments  we  may  bring  about  in  the  Constitution  they.  will  not  be  of  much  use  so

 Jong  ‘as  the  attitude  of
 the  executive  authorities  remained  unchanged.

 As  regards  freedom  of  speech.  and  of:  the  Press,  about  which  much  has  been
 said,  we  should  remember  that  the  Supreme  Court  of  the  United  State  had  once
 said  that  it  was  a  fundamental  principle  lotig  establisheg  that  freedom  of  speech
 and  of  the  Press  which  was  secured  by  the  Constitution  do  not  confer  an  absolute
 Tight  to  speak  or  publish  without  responsibility  whatever  one  may  choose  or
 an..unrestricted  and  unbridled  licence  that  give  immunity  for  avery  .possible.  ‘use
 of  language  and  prevant  the  punishment  of  those  who  abuse  this  freedom.
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 2  1976  संविधान  संशोधन )
 निश्चय

 So  far  as  the  question  of  Hindi  ig  concerned  it  ig  the  language  spoken  by
 the  majority  of  the  people  in  this  country.  It  is  people’s  Ianguage.  As  such  it

 should  get  the  highest  place  in  our  Constitution.

 श्री  एस०  कल्याण  सुन्दरम  :  मैं इस  विधेयक  का  arta  करता  x  इसका

 समेलन  करने
 का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है

 कि  इसके  द्वारा  सभा  की  सर्वोच्चता  निश्चित  की  गई  है  कौर

 इस  देश में  संसदीय  लोकतंत्र  को  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  ।  हमारे  संसदीय  लोकतंत्र  को  कुछ

 तत्वों  द्वारा
 गम्भीर  खतरा

 पैदा  हो  गया  था
 ।

 यद्यपि  यह  खतरा  अभी  तक  पूरी  तरह  दूर

 नहीं  ave फि  र  भी  इस  पर  नियंत्रण  कर  लिया  गया  है  ्र  संसद्‌  सर्वोच्चता  बनी  हुई

 है  तथा  देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  जारी है

 संसद्‌  में  जनता  की  भावनाओं  को  प्रतिपादित  किया  गया  यह  सर्वोच्च

 el  न्यायपालिका की  संसद  के
 मामले

 में  हस्तक्षेप करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है
 ।.  वह

 इससे  संघ  नहीं  कर  सकती
 ।

 सामाजिक  श्राथिक  सुधार  करन  की  व्यवस्था  करना  थ्  का

 ही  उत्तरदायित्व  है  किसी  बाहरी  अभिकरण
 का  नहीं  ।.  हमने  wa  प्रस्तावना  में

 श्र  ही  शब्द  जोड़े  हैं  ।  कल  से  हमारा  देश  समाजवाद  के  आदर्श  मार्ग  पर

 बरसर  होगा  ।  लेकिन एक  बात  से  हम  आश्वस्त  हैं  कि  हमारा  कर्मचारी  कृषक  TT  तथा

 च्च्  वंग  जो  कि  देश की  प्रगति  के  पथ  ध  बढ़ायेंगे  समाजवाद के  उद्देश्य  से  सहमत

 होंगे  ।  ग्रस्त  दलित  ह  ही  समाजवाद  को  निर्माण  करेगा  ।  इस  दलित  वर्ग  का  उद्धार

 किया  जाय  ate  जो  शक्तियों  समाजवाद  at  धारणा  के  विरुद्ध  हैं  उन  सभी  के  विरुद्ध  dag

 करने के  लिए  हमें  एक  जुट  होना  चाहिए  ।

 हम  सम्पत्ति  के  सभी  ofa 3 के  विरुद्ध नहीं  यह  भ्रामक  विचार  धारा  है  ।

 समाजवाद  के  भ्रत्तगंत  व्यक्ति  के  जीवन-यापन  के  लिए  आवश्यक  निजी  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  की  जानी

 चाहिए  ।  हम  केवल  सरकारी  सम्पत्ति  और  उत्पादन  के  साधनों  पर  निजी  स्वामित्व  का  कड़ा

 विरोध  करते  यदि हम
 उत्पादन

 के
 साधनों  पर  सें  fetsft  व्यक्तियों

 के
 स्वामित्व

 की
 समाप्त  र. करने . में -प्रसफल असफल  रहें  तो  जवादਂ  शब्द  केवल  श्रम  बनकर  ह  जायेगा

 ।  यह  मूलभूत

 प्रधान है  ।  देश  में  उत्पादन  के  सभीं  साधनों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।

 अरन्य

 महत्वपूर्ण

 बात  देश  की  एकता  देश  की  शासन  प्रणाली  को  मस्त-व्यवस्थ

 करने  वाली  तथा  पृथक  वाद  की
 भावना  फैलाने  वाली  शक्तियां  कभी  भी  सक्रिय है

 ।  वह  विधेयक

 का  कड़ा  विरोध  कर  रही  हैं
 ।

 हमें  उनका  सामना  करना  है  तथा
 उनके  प्रचार  उत्तर  देना

 भाषा के  प्रश्न  पर  हमें  ग  भारती  से  विचार  करना  चाहिए  ।  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहर

 लाल  नहरू  द्वारा  दिए  गए  आश्वासन  तथा  निर्धारित  को  हमें  याद  रखना  है  ।  यदि

 हम  राष्ट्र  की  एकता प्रो  अखण्डता  को  बनाए  रखना  चाहते  हैं  तो  हमें  इसका  करना

 होगा  ।  हिन्दी  ai  अंग्रजी  को  जब  तक  कि  गर-हिन्दी  भाषी  नहीं  मानत  सरकारी

 काज  की  भाषा  रखा  जाए  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  (TaAVaT)  :  हमारे  देश  में  क्रंमाक  दशक में  महत्वपूर्ण

 घटनायें  घटी  हैं  ।  संविधान  में  वर्तमान  संशोधन  उनमें  से  एक  है  जिसके  द्वारा  we  साधारण
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 Constitution  (forty-fourth  November  2,  1976

 Amendment)  Bill

 [arr  चिन्तामणि

 को  सदियों  से  अभाव  शौर  गरीबी  से  मुक्त  करके  उन्हें  खुशहाल  बनाना  है
 प्रौढ़

 यह  एक  नए

 समाज  का  निर्माण किया  जाना  है

 इन  सं  शोधनों  को  स्वीकार  करके  हम  राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धांतों  को  प्राथमिकता

 दे  रहे  जिनका  seer  शोषण  तथा  विभिन्न  सामाजिक  समानताओं  से  velar  एक  न्यायवादी

 समाज  की  स्थापना  करना  निर्धनता  रेखा  से  नीच  जीवन-यापन  करने  वाले  लाखों  लोगों  में

 हमारी  राजनीतिक  प्रणाली  कौर  सरकार  में  श्रमिक  विश्वास  पैदा  होगा  क्योंकि  qa  उन्हें  यह  पता

 चलेगा
 कि

 उनका  संविधान  उनसे  दूर  नहीं  वे  महसूस  करेंग  इस  संविधान  में
 उनके

 प्रतिनिधि  उन  वचनों  को  पूरा  करने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  हमारे  दल  ने  1971  में  उनसे

 किये थे  ।  मेरे  विचार  से  इस  सन्दर्भ  में प्राज हम वह हम  वहू  वचन  gt  कर  रहे  हैं  जो  हमारे  प्रधान

 हमारे  दल  शर  हमारे  नेताओं  ने  1971  में  जनता  को  दिए  ate  जिनका  कतिपय

 कारण  वश  पालन  नहीं  ही  पाया  था  ।  are  संविधान  समय  की  कसौटी  पर  खरा  उतरा  है  ।

 एक  सतत  उन्नतिशील  राष्ट्र  कभी  भी  निश्चिन्त  नही ंबैठता  आर  इसी  प्रकार  उसकी

 कांक्षाश्रों  का  प्रतीक  संविधान  भी  कभी  बंधा  नहीं  हो  सकता  उसमें  निरन्तर  समयानुसार  oft

 बतन  होता  रहता  है  ।  -  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  area  में  . सामन्तवादी  समाज  था  अपने

 संविधान  के  द्वारा  हमने  उसे  समाप्त  किया  तथा  aa  हम  एकाधिकार  ate  पूंजीवाद  को  समाप्त

 कर  रहे  हैं  ।

 इस  समय  यह  बात  पूछना  ठीक  होगा  कि  क्या  जो  संविधान  हमने  बनाया है  ate  जिसके

 द्वारा  हमने  सामन्तवादी  श्रेय-व्यवस्था या  सामन्तवादी  समाज  का  zara  समाप्त  किया

 हमारे  समाज
 के

 लिए  wake  होगा  जबकि  हम  लोकतंत्री  प्रक्रियाओं  से  गुजर  रहे  हैं
 प्रो

 जब

 हमने  यह  घोषणा  की  है  कि  हम  एक  समाजवादी  गणतंत्र  बनायेंगे  ।  हमने  घोषणा की  है  कि

 हम  26  वर्षों  में  सामाजिक  परिवर्तन के  ger  चरणों  को  पुरा  करने  के  बाद  1976 में  एक

 समाजवादी  गणतंत्र  की  स्थापना  करेंगे  |  यह  एक  महान  att  एतिहासिक  उपलब्धि  है  शहरों

 हमन  अट्र-निर्माण  को  प्रक्रिया  के  एक  चरण  में  gan  किया  हें  श्र

 यह  चरण  समाजवाद  के  प्रति  वचनबद्ध है  ।  इस  कार्य  को  पूरा  करन  के  लिए  हमें  कौर  24

 बल  लग  सकत हैं  ;  हमें  इस  2000  ईसवी  पूर्व  तक  इसे  पूरा  करन  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 कुछ  विपक्षी  लोगों  का  कहना  है  कि  किसी  गर-सरकारी  व्यक्ति  दवारा  दिए  गए  5  सुतरा

 east  को  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरो  उनसे  कहना  है  कि  कॉंग्रेस  के  कायें  क्रम

 aaa  गैर-सरकारी  लोगों  की  देन  रहे  हैं  ।.  फिर  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  20  सूत्री  शर  5  सूत्री

 कार्यक्रमों  की  घोषणा  at  3.0  |

 Shri  Sukhdeo  Praaqd  Verma  (Navada)  The  Prime  Minister  and  the  Law

 Minister  deserve  to  be  congratulated  for  taking  this  timely  measure.  Although
 many  more  amendments  are  needed  in  the  Constitution  even  the

 amendments  in-

 corporated  in  this  Bill  are  praise-worthp  and  welcome.

 It  is  something  very  good  that  the  words  and  have  been
 added  in  the  Preamblé.  But  how  far  we  will  succeed  in  removing  the  existing
 economic  and  social  disparities  is  a  big  question  which  require  serious  considera-
 tion
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 11  1898  )
 संविधान  विधेयक

 हाहा

 The  object  of  this  Bill  is  not  to  provide  certain  amenities  to  some  people  but  to

 build  a  strong  nation.  India  cannot  become  a  strong  nation  so  long  as  the  con-

 dition  of  the  people  do  not  improve.  At  present  there  is  a  wide  gap  between

 the  have  and  have  nots.  So  long  as  this  gap  is  not  filled  the  nation  will  re-

 main  weak

 As  regards  the  Scheduled  Castes  and  Tribes,  steps  are  being  taken  for  a  long

 time  for  their  upliftment  But  apart  from  these  people  there  are  other  back-

 ward  people  whose  number  is  very  large  and  who  are  economically  very  weak

 What  are  we  doing  for  them?  The  article  of  the  Constitution  dealing  with  those

 people  has  not  been  touched.  Government  should  pay  attention  to  this  matter

 This  inclusion  of  education  in  the  concurrent  List  is  welcomed.  But  it  is  not

 understood  why  agriculture  has  been  left  out  The  has  caused  much  disappoint-
 ment  among  the  people  The  matter  requires  serious  consideration

 at  एस०  ato  कृष्ण प्पा  (gente):  इस  44a  संविधान  संशोधन  विधेयक  को  समान

 किया  जाना  चाहिए  |  परन्तु यह  बात  समझ  में  नहीं  जाती  कि  27  वर्षों  के  दौरान  इतने  श्रमिक

 संशोधन  क्यों  गये  है ं?  इस  संविधान  को  बनाए  वाली  संविधान  सभा  का  स्वरूप

 विचित्र  था  |  इस  कोई  निर्वाचित  प्रतिनिधि  नहीं  थे  क्योंकि  उनमें  अधिकांश  स्थानों

 पर  शादी  नाम निर्दिष्ट  थे  ।  मत  पंडित  नेहरु  जसे  व्यक्ति  की  उस  संविधान  में

 एकता  लान  के  लिए  मल  शर  मौलिक  बातों  पर  समझौता  करना  पड़ा  ।  ये  बातें  जाति  प्रथा

 नौकरशाही  are  सम्पत्ति  थी  ।  हम  कभी  तक  जाति  प्रथा  को  समाप्त  नहीं  कर  पाय

 हैं  ।  नौकरशाहों  को  इस  देश  में  उतनी  ही  आजादी  है  जितनी  उन्हें  किसी  wer  देश  में

 इस  देश  में  ब्रिटिश  नौकरशाही  वाली  बातें  कभी  भी  दिल्‍ली  शआर  राज्यों  के  सचिवालयों

 में  मिलती  संविधान  मेंगनी  103  संशोधन  हो  परन्तु  यहां  ही  war  नहीं  होगा

 श्र  संशोधन  भी  करने  इसीलिए  कुछ  मित्रों  ने  संविधान  सभा  का  सुझाव  दिया  है  ।

 देश  का  नेतृत्व  ६. (: ह  युवा  वग  के  हाथों  में  जाने  वाला  है  ।  जनता  में  जागती  ar  गई  है  तथा

 हमारा  संविधान  उन  की  श्राकांक्षा्रों  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।

 इसी  निजी  सम्पत्ति  पर  भी  सीमा  निर्धारित  होनी  चाहिए  ।  बड़े-बड़े  प्रौद्योगिक

 हों  जिनक  पास  आजादी  के  समय  20  या  30  करोड़  रुपए  की  सम्पत्ति  अब  800  या

 900  करोड़  रुपए  की  बना  ली  है  ।  देश  का  धन  तौ  उत्पादन  के  साधन  कुछ

 जिसे  ब्या  लगभग  10  प्रतिशत  लोगों  के  हाथों  में  हैं  आर  शब  90  प्रतिशत  श्रमी  भी

 गरीब  हैं  ।  गभीर  अपने  सम्पत्ति  के  प्राधिकार  को  छोड़ना  चाहते  ।  मत  मूल-प्राधिकारों  की

 यह  लड़ाई  aa  के  पास  से  गरीबों  के  पास  सम्पत्ति  पहुंचाने  की  प्रक्रिया  में  रोड़ा  wear

 के  अलावा  कौर  कुछ  नहीं  है  ।

 1969-70  में  नक्सलवादीਂ  सभीं  श्रमिकों का  सफाया  कर  देते  ।  परन्तु  श्रीमती  गांधी  ने

 इसे  रोका  ate  कहा  कि  मैं  इसे  शांतिपूर्ण  और  संविधानिक  तरीके  से  करूंगी  .।  लोग  wa  जागृत

 हो  रह ेहैं  शर  aire  लोग  श्रमिक  नहीं  संविधान  में  लोगों  की  weet  कौर  इच्छाओं

 की  की  जानी  है भ्रौर  या  5  वर्षों  के  भीतर  हमारा
 एक

 नथा  संविधान  होगा  ।

 ‘Shri  Ram  Hedaoo  (Ramtek):  Constitution  Amendment  Bil]  has  been

 rushed  through  in  great  haste  and  as  a  result,  there  were  still  various  lacunas
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 Constitution  (forty-fourth  Kartika  11,  1898  (Saka)

 Amendment)  Bill

 {Shri  Ram  Hedaoo]

 in  it  and  it  is  not  adequate  to  fulfil  the  needs  of  the  people.  This  amending

 Bill  will  not  help  much  in  removing  the  economic  disparities  and  the  exploita-

 tion  of  weaker  sections  of  society.  We  expected  that  a  new  Constituent  As-

 sembly  will  be.  constituted  to  go  deep  into  the  implications  of  these  amendments.

 But  it  is  not  done.  Therefore,  this  Parliament. will  soon  feel  the  need  for  bring-

 ing  about  a  more  comprehensive  Bill  in  the  near  future.

 It  is  necessary  to  add  in  the  preamble  a  ‘Society  free  from  exploitation’

 because  we  wanted  to  create  a  society  which  is  free  from  exploitation.  Then,

 our  Constitution  should  also  have  included  the  right  to  work  as  a  fundamental

 right.

 This  Constitution  has  been  so  amended  that  no  person,  either  individually  or

 collectively,  will  be  able  to  put  forth  his  problems  or  miseries,  because  it  may
 be  construed  as  an  anti-national  activity.

 ‘In  order  to  bring  about  balanced  development  in  the  country,  it  is  desirable

 that  smaller  States  are  formed.  It  will  also  strengthen  the  hands  of  the  Central

 Government  because  it  will  help.  them  to  exercise  better  control  on  smaller  States.

 Even  from  the  view-point  of  clear  administration,  smaller  States  will  serve  better
 the  interests  of  poor  people.  Therefore,  efforts  should  be  made  to  bring  about  a

 fresh-  reorganisation  of  States.  Then  the  leadership  of  the  society  must  be  passed
 on  to  the  weaker  sections  of  the  society.  The  influence  of  capitalists  should  be

 abolished.  For  that  purpose,  the  ownership  of  the  means  of  production  should  be

 vested  in  the  hands  of  those  people  who  toiled  in  farms  and  _  factories.  More
 attention  should  be  paid.to  rural  cottage  industries  and  the  handloom  industry
 should  be  nationalised  in  order  to  bring  about  economic  freedom  to  masses.

 It  ig  good  that  education  has  been  made  a  Central  subject.  There  should  be

 one  curriculum  throughout  the  country.  Education  upto  Matric  should  be  made

 compulsory  and  private  educational  institutions  should  be  banned  ag  they  misuse

 the  Government  grant.

 Shri  Chandra  Shailani  (Hathras):  This  44th  Constitution  Amendment  Bill  is
 welcome.  Our  Constitution  has  been  amended  several  times  in  the  past  with  the

 result  that  the  country  has  not  been  provided  with  a  Constitution  which  is  to
 suit  the  present  time,  condition  and  the  social  structure  obtaining  on  our  country.
 The  hon.  Law.  Minister  should  take  this  point  into  consideration  and  should
 take  measures  to  bring  about  a  radical  change  in  our  Constitution.

 Some  Central  law  should  be  imposed  on  those  who  do  not  work  and  waste
 their  energy  in  frivolous  things.  The  intention  is  that  a  fundamental  right  to
 work  should  be  jncluded  in  our  Constitution  similarly  the  eradiction  of

 untouchability  should  also  be  included  in  the  directive  principles.  It is  also
 essential  to  abolish  casteism  and  85  a  step  in  this  direction  all  suffixes  that  are
 added  to  personal  names  indicating  religion,  caste  or  sect  should. be  banned.

 Then,  inter-State  and  inter-caste  marriages  should  be  encouraged  and  a  pro-
 vision  should  be  included  in  the  Constitution  to  say  that  those  who  enter  into  such
 kinds  of  matrimonial  alliances  will  be  granted  every  king  of  assistance  and  facility
 in  service  or  business,  The  approach  of  our  bureaucracy  has  also  to  be  radically
 changed.

 Educution  should  be  nationalised  and  the  disparity  in  educational  system
 prevalent  in  the  country  should  be  removed.  Only  rich  people  can  afford  to
 give  to  their  children  education  in  Convent  schools  with  the  result  only  their
 children  qualify  I.A.S,  examinations.
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 2  1976  संविधान  संशोधन )  विधेयक

 r  उपाध्यक्ष  महोदय  पतासो  हुए
 L  (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair]  ]

 Many  of  my  friends  while  critcising  the  approach  of  bureaucracy  have  said

 that  there  must  be  a  provision  in  this  regard  in  the  constitution  We  have  to

 change  their  mentality.

 The  proportional  Quota  for  hostel  accommodation
 in  educational  institutions

 should  be  statutorily  fixed  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  students,

 because  it  will  bring  about  better  emotional  integration  our  Constitution  will

 be  so  radically  amended  as  not  to  leave  any  scope  for  exploitations  of  weaker

 sections  of*  our  society.

 थ्रो  लौलाब  कट की  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्तावित  संशोधनों  का  समान

 करता  हुं  ।  राज  का  दिन  एक  एतिहासिक  दिन  है  ।  समद  को  ea  कथित  संवैधानिक

 कार  प्रदान  किए  गए  जनता  के  हितों  को  निहित  स्वार्थों  के  wee  स्थान  fear  गया  है

 श्रौर.विभिन्न  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  पर  अं  कुश  लगाया  गया  है  जोकि  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन

 में  बोधक  हो  रहे  थे  समाज  के  दलित  र  कमजोर  anf  का  उत्थान  किया  जा  रहा  ।  शरन रच्छ द

 368  का  संशोधन  अत्यंत  महत्वपूर्ण  संविधान  की  प्रस्तावना  में  भी  संशोधन  किया  गया

 है  at  उसमें  समाजवादीਂ  att  निरपेक्षਂ  शब्द  जोड़े  गए  यह  भी  काफी  महत्वपूर्ण

 है  ।  1971-72  के  चनाव  घोषणा  पत्न  में  हमनें  उन  विभिन्न  कदमों  का  उल्लेख  किया  था

 जो  हमारे  देश  को  ताग  ले  जाने  के  लिए  आवश्यक  है
 ?

 हमनें  war  था  कि  गरीबी  श्रीमान

 और  न्याय  समाप्त  होना  चाहिए  इस  संविधान  विधेयक  से  हमारे  रास्ते  की  सभी

 रुकावटें  हट  जाएंगी  ।  सरकार  को  वे  सभी  कदम  उठाने  हमारे  उदेश्य  की  पूति  के  लिए

 आवश्यक है  संवैधानिक  उपबंधों  से  पता  चलता  है  कि  और  कार्यपालिका  को

 भ्र विष्य  में  किस  प्रकार से  काम  करना  चाहिए  ।

 जहां  तक  समाजवादी गणतंत्र  का  सम्बन्ध  समाजवाद  तब  टक  नहीं लाग  जा  प  ता  जब  तक

 हम  सारे  लोगों  को  साथ  लेकर  नहीं  चलते  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  हैं  कि  अवनी  पो  लना थे  में  शापो  तना

 की  प्रक्रिया  मे  लोगों  को  शामिल  करना  चाहिए  ।  जहां  तक  छड़ी  यो  tar का  संबंध  पियो  ग्रामीण

 विकास  के  सायल  मे  लोगों  को  सहयोजित  कने के  लिए  श्रमी  qq  उठाए  जाने  रहम  रस

 से  कम  समय  में  गरीबी  दूर  करने  में  विलम्ब  करते  हैं  तो  इन  उ  बन्दों  से  Fa  खतरों  हो  हम
 नक्र  Be  है

 चाहते हैं  वे  दूर  नहीं  होंगे  ।

 Shri  Ramshckhay  Prasag  Singh  (Chapra):  Mr.  Deputy  Speaker  Sir,  this  Con
 ‘Stitution  (44th.Amendment)  Bil]  is  welcome  and  it  deserves  all  support.  It  is

 necessary  to  amend  the  existing  Constitution  because  it  ig  framed  by  members
 .of  Constitutent  Assembly  who  were  elected  by  such  Legislative  Assemblies  as
 were  themselves  elected  on  the  basis  of  limited  franchise.  So  this  Constitution

 has  been  given  to  us  by  those  people  who  had  vested-interests.  The  result  is

 that  as  soon  as  progressive  measures  are  taken  up  for  implementation  all  sorts

 of  hurdles  and  difficulties  are  created  It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that

 by  bringing  forth  this  amendment  Bill,  the  supremacy  of  Parliament  has  once

 ‘more  been  established  Constitution  is
 instrument,

 to  fulfil  aspirations  and  wishes

 ‘of  the  people  and  it  is  quite  benefiting  that  the  representative  body  of  the  people,
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 Constitution  (forty-fourth  November  2,  1976

 Amendment)  Bill
 =

 (Shri  Ramsekhar  Prasad  Singh]

 namely  this  Parliament,  hag  been  declared  supreme  and.  sovereign  and  has  been.

 given  the  right  to  amend  any  part  of  the  Constitution.

 It  is  welcome  that  the  words  ‘socialist’  and  ‘secular’  have  now  been  included.

 in  the  Preamble  of  the  Constitution  but  it  is  nothing  new  because  the  Congress

 Party  has  long  back  accepted  the  creed  of  socialism  and  secularism  and  has

 adopted  the  revaluation  for  the  establishment  of  a  socialist  pattern  of  society  at.

 Avadi.  Socialism  is  not  only  an  economic  programme  but  it  is  a  way  of  life.

 It  can  be  brought  about  only  when  we  can  transform  our  lives  and  remove  all

 social  and  economic  disparities.  A  definite  programme  should  be  drawn  up  to.

 proceed  in  this  direction  and  all  hurdles  and  difficulties  jin  that  way  should  be

 removed.

 It  is  gratifying  to  note  that  a  chapter  on  fundamental  duties  has  peen  added
 in  the  Constitution.

 A  natural  Educational  policy  should  be  evolved  for  the  whole  country.  The:

 step  taken  to  include  the  subject  of  education  in  the  Concurrent  List  is  also

 welcome.  It  must  also  be  seen  that  the  difficulties  created  by  bureaucrats
 in  the  implementations  of  this  policy  are  removed.

 With  these  words  I  support  this  Constitution  (44th)  Amendment  Bill..

 Shri  Mulki  Raj  Sani  (Dehradun):  The  Constitution  is  a  very  sacred  and  im-

 portant  document  and  it  cannot  be  amended  for  filmsy  reasons  we  have  accept-
 ed  and  included  the  principle  of  socialism  is  our  Constitutions  but  we  cannot  bring
 about  socialism  in  our  country  till  the  right  to  property  is  retained  in  our  Con-
 stitution.  The  inclusion  of  the  word  ‘socialist’  in  the  Preamble  to  Constitution  is

 very  significant  because  it  creates  qa  sense  of  faith  in  the  people  that  this  Govern-
 ment  is  really  committed  to  socialism:  For  that  we  have  to  change  our  approach,
 routine  and  educational  system.

 It  ig  a  matter  of  satisfaction  that  education  has  now  been  included  in  the

 concurrent  list  and  it  is  hoped  that  a  uniform  national  policy  on  education  will
 be  drawn  up.

 It  is  said  that  this  Parliament  has  no  powers  to  amend  the  Constitution.  But
 Art,  368  clearly  lays  down  that  Parliament  is  a  sovereign  body.

 Our  country  hag  been  ailing  from  several  maladies  of  Casteism,  economic  dis-

 parity,  nepotism,  corruption,  tax  evasion,  adulteration  smuggling  and  so  on.
 The  executive  administrative  machinery  in  the  country  enjoys  special  privileges
 and  it  works  in  its  own  way  against  the  declared  policies  of  the  Government.

 Therefore  the  existing  situation  requires  that  Art.  311  needs  to  be  so  amend-
 ed  that  Executive  is  committed  to  implement  the  policies  of  Government  in  the

 prescribed  manner.  Our  Constitution  must  include  measures  to  eradicate  the
 existing  evils.

 With  these  words  I  support  and  welcome  ‘these  amendments.

 श्री  विदवनारायण  शास्त्री  उपाध्यक्ष  gay  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  तपने

 मुझेसंब्धघिन
 44  वे  सैशे  धन  fears  पर  बो  लने  ट  मौका  दिया  हस  पिछले  कुछ  दिनों  स ेइस  प

 चर्चा  दर  हमें  ae  कुछ  समय  बाद  इसे  स्व  कार  कर  सिया  जाएगा  |
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 11  1898  संविदान  विधेयक
 ण

 संविधान  की  प्रस्तावना  में  हमने  समा  जवाद  wit  धर्मनिरपेक्ष  त  इन  दो  शब्दों  को  सम्मिलित

 किया  इन  शब्दों का  बहुत  महत्व हैं
 ।  केवल इन

 शब्दों
 के  समा  वेग  से

 कि  थ  seer  की  सिद्धि  नहीं

 हमें  सब  की  प्राप्ति  हेतु  ठोस  कदर  ने  होगें

 भारतीय  पर्यटन  farra  विभाग  द्वारा  देशभर  मैं  फ़ाइव  स्टार  होटल  बनाए जा  रहे  हैं  लेकिन
 उन  होटलों  में  वही  लीग  रह  सकते हैं  जि  नके  पास  अथाह  धन  सम्पति  हो  तौर  कुछ  लोगों  को  वहां  रहने के

 लिए  सन  ललचा हता  है  कौर वह  पैसा  प्रप्त  करने
 हेतु  नष्ट  उपायों को  श्राप नाने में में  नहीं  चकते ऐसी  स्थिति

 मे  समाजवाद  की  प्राप्ति  नहीं  हो  सकती  ।  इसी  प्रकार  जब  तक  हंस  लोगों  के  सन  से  पते  विचारों  gre

 श्रंघविश्वासों  को  द्  नहीं  करते  तब  तक  धर्मं  निरपेक्ष  क्षति
 को  उपलब्धि  नहीं  हो  सकती  ।

 जहां  तक  शिक्षा  का  संबंध  है  वह  प्रसन्नता  की  बात  हैं  कि  शिक्षा  की  समवर्ती  सुची  में  सम्मिलित
 कर  लिया गया  सरकार को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए कि  किसी

 भी  पुस्तक में  feat भी  विश्वास

 मासिक  वर्ग  अथवा  सम  दाय  के  प्रति  घणा  seat  ह: अ (८) ष्  भाव  को  स्थान  न  सिले  ।

 देश में  एकता  हो  यह  ale  वांछनीय  बाते  लेकिन  जब  तक  एक  उचित  सीना  तक

 समानता  नहीं  जाती  तब  तर्क  एकता  नहीं  स्थापित  की  जा  सकती  ।  इस  लिए  विभिन्न  लोगों  तथा  क्षेत्रों

 के  बीच  समानता  लानी  होगी  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  के  ग्रामीण  श्रप्ंतुलतों  को  दुए  करना  होत  तभी  हम  देश

 स्तरीय  एकता  लाने  की  तराशा  कर  सकते  हैं  ।

 fafa  मंत्री ने  इस  विधेयक का  प्रारूप  तैयार  किया  ग्रोवर  सरन  विभिन्न  मंत्रालयों  को  सिल  कर

 इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  करनी  है  केवल  संविधान  संशोधन  विधेयक  को  पारित  कने  से  कुछ  नहीं  gray  ।

 जिन
 कारणों  से  मैं  इस  संविधान  संशोधन

 feria
 का

 TRA T  करता  उसकी  gat सैं
 कर  चुका  इस  विधेयक से

 यह  सदा
 के  लिए  स्पष्ट हो  गया  हैं  कि  cag  सर्वोच्च  है  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  संविधान  की
 व्या रूपा

 का
 संदेह  भी  सीट

 गया
 सब  सें  ayer  जक

 तो  यह  हूँ  कि  यह  संशोधन  विधेयक
 जन

 ग्रा  वाद्यों  को  पुरा  करना  इन्हीं  कागो पे  मैं  चलिये क  का

 समान  करता  |  |

 देश  मे  भावात्मक  एकता  के  स्थान पर  संसदीय  एकता की  ग्रोवर  सद्र  दिया  || इ  चाहिये  |

 श्र  अमरनाथ  विशालकाय  :  मैं
 इस

 संशोधन  विधेयक  को  समान  करता  भारत  के

 संवैधानिक  राजनैतिक  ग्रोवर  समाजवादी  विकास  के  इतिहास  मे  यह  संविधान  विधेयक  एक

 बहत  महत्वपूर्ण  उपलब्धी हैं
 |

 विधेयक  में  हमने  अपने  उद्टेश्यर्यों को  स्पष्ट  कर दिया  श्रतुशासन  लाया  जाना  आवश्यक  हैं  ।

 परन्तु  जब  तक  लोग  इ  से  स्वयं  नहीं  लाते  गौर  इसके  समक्ष  कोई  उद्देश्य  नहीं  तब  तक  जनता इसे

 ध्रपनायंगी  नहीं  त्री  इसे  दबाव ही  समझती  रहेगी  ।  इस  संशोधन  विधेयक  ने  समा  NAS aor
 एवं  ad

 निरपेक्षता  के  बारे में  हमारे  उद्देश्यों को  पुरी  तरह  स्पष्ट कर  दिया  है  त  दो  परिभाषा ्र ों  की  aa

 प्रस्तावना में  सम्मिलित  कर  दियो  गया  है  ।
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 nstitution  (forty-fourth  Kartika  11,  1898  (Saka)
 Amendment)  Bill

 sonia

 श्रंमरनाथ

 लोकतंत्र  की  विच्यरघा'रा  के  समान  समाजवाद  क  धारणा  में  भी  बहुत  विकृति  झाई  है  ।

 समाजवाद  at  अभिप्राय  है ंकि  समाज  का  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  पूरी  तरड़  नियंत्रण  .  बैकों  के

 राष्ट्रीयकरण  एवं  सरकारी  क्षेत्र  का
 alates

 कता
 दे

 कर  शाक  दल  ने  पहले  ही  बारे  मे  काय  वाही  की

 कौर  हम  उसी  विश्व  मैं  भ्र ग्र सर  होते  रहेगें  |

 हमने एक  झरी  र  शब्द  धर्म  निरपेक्ष  जोड़ों  अ्रापप है  कि  साम  दार्शनिकता  प्रान्तीयता  भाषा

 झर  जातपात  के  ऑ्राघा'र  पर  किसी  रो  जनी तिक  दल  की  स्थापना  नहीं  होने  दी  ता

 शब्द को  इस  प्र  क़ा  से  ara  रुप  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  देश  विघटन  शारी  शक्तियों  एवं  नारों  से  बचा

 इस  विधेयक  द्वारा  हेम  संसद  के  उचित  स्थान  देगें  तथा  संसद्‌  की  सर्वोच्च  ता  स्वी  का र  करेंगे  ।

 अ्रुनेक  सदस्यों  ने  संघीय  व्यवस्था का  प्लेइंग  उठाया  AT  |  नने  कुछ  उपबंधों  द्वारा  संघीय  व्यवस्थ

 faut  को  cd  are  किया  पर्त  साथ  ही  देश  की  एकता का  भी  घ्यान  रखा  हमने  राज्यों को

 समूचित  स्वतंत्रता दी  साथ ही  यह  भी  घोषणा  की  है ंकि  देश  के  एक  रना है प्रौर देश me  देश  के  विभिन्न  भागों

 मे  विप्व॑सकार्र  नश  को  दबा  प्पा  जायेगा ।

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  (Machhlishehr)  The  Constitution  (Amendment).
 Bill  has  created  new  hopes  and  aspirations  in  the  minds  of  our  people  Amend-

 ment  of  Constitution  is  not  a  new  thing  in  this  country  In  fact,  within  a  month

 It  should of  frarning  the  Constitution,  the  process  of  amendment  had  started

 be  remembered  that  the  Constitution  was  for  the  people  and  not  people  for

 the  Constitution  Constitution  has  got  to  be  changed  to  suit  the  changing
 times  and  to  meet  the  requiremens  of  the  people  This  is  a c  well.  accepted  prac-
 tice  in  all  democratic  countries  of  the  world  This  is  also  in  tune  with  the

 age-old  tradition  of  India:  Our  religious  code  has  undergorie  continuous  changes
 to  suit  the  changing  time  Therefore,  the  Constitution  Amendment  Bill  is  per-

 fectly  in  tune  with  the  time  I  am.  happy  that  the  words  and  ‘secular

 have  been  added.  in  the  Preamble  These  words  make  our  goals  more  clear

 So  far  as  Directive  Principles  are  concerned,  they  have  been  given  due

 weight  and  prominence  over  fundamental  rights  Fundamental  Rights  deal

 with  individuals  and  Directive  Principles  deals  with  the  State  which  works
 for  the  collective  good  of  all  persons.  Therefore,  giving  precedence  to  Direc-
 tive  Principles  is  a  step  in  the  right  direction.

 Present  system  of  admnistering  justice  is  costly  and  time  consuming.  The

 whole  system  of  judiciary  needs  to  be  changed.

 Also,  discriminations  is  practised  today  between  a  high  officer  and  a  subordi-

 nate  employees  working  under  him.  Such  discriminaton  prevailing  among
 different  sections  of  the  employees  should  be  removed

 Shri  T.  D.  Kamble  (Latur)  The  words  ‘socialist’  and  ‘secular’  have  been
 included:  in  our  Constitution  which,  will  remove  all  doubts  from  the  minds  of
 our  people  and  will  make  our  goal  clear

 The  amending  Bill  has  also  introduced  a  new  concept  of  duties.  I  welcome
 it.  It  has  been  provided  in  the  Preamble  that  it  is  the  duty  of  every  citizen
 to  promote  harmpny  and  brotherhood  amongst  all  people  of  India  irrespective
 of  caste  and  community  etc.  But  it  has  not  been  made  clear  how  this  duty
 will  be  fulfilled,  because  even  now  there  are  many  institutions  which  propa-
 gated  casteism.  We  also  find  literature  which  encourages  casteism  and  discrimi-
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 2  1976  समान  fatwa

 मी
 nation.  between  communities  It  is  necessary  to  put  a  ban  on  such  literature

 and  such  institutions

 Education  has  been  placed  in  the  Concurrent  List.  There  are  many  educa-
 tional  institutions  which  practised  .casteism  and  employed  persons  belonging

 to  a  particular  caste  or  community  only.  Such  institutions  should  be  dealt  with

 properly.  All  books  and  other  publications  which  propagated  this  system  of

 caste  and  spread  untouchability  etc.  should  be  banned

 The  Constitution  should  be.  written  in  the:  language  of  our  people, -  it  does

 not  seem
 proper  that  our  Constitution  should  be  framed  in  a  language.  which

 is  not  our  own.

 Shri  Ram  Bhagat  Paswan  (Rosera)  We  want  to  bring  in  socialism.  in  this

 country  through  this  amending  Bill  But  so  long  as  land  reform  laws  and  land

 ceiling  laws  are  not  implementeq  vigorously  and  expeditiously,  socialism  will
 not  come  about  Government  should  ensure  that  all  leopholes  in  the  above  laws
 Should  be  plugged.  Education  should  tbe  made  uniform  and  cheap  for  all.  sec-
 tions  ‘of  the  society.  The  aristocracy  of  public  schools  should  be  done  away  with

 The  monopoly  and  control  of  big  businessmen  on  industries .  should  be

 removed.  Effective  steps
 should  be  taken  to  ensure  participation  of  workers

 in  industries.

 Legal  aid  has  been  provided  in  the  Bill  But  the  scheme  has  not  been  spelt
 out  The  present  system  of  providing  legal  aid  to  the  poor  has  proved  in-
 effective  It  is  necessary  to  spell  out  the  details  of  the  scheme

 It  is  provided  in  the  Bill  that  whenever:  there:  is  an  infringement  of  funda-
 mental  rights,  an  individual  can  approach  a  High  Court.  or  the  Supreme  Court.
 But  will  it  be  possible  for  a  poor  man  to  file  a  suit  in  these  courts?  Effective
 steps  should  be  taken  to  abolish  the  caste-system  which  is  the  cause  of  many
 evils  in  our  society.  For  this  inter-state  and  inter-caste-  marriages:  shoulq  be
 encouraged

 Also,  it  is  necessary  to  put  a  check  on  bureaucracy.  This  is  a  great  hurdle
 in  the  implementation  of  our  socialist  programme.  A  Parliamentary  Com-
 mittee  should  he  appointed  to  ensure  that  Govt.  officers  do  not  prove'a  hurdle
 in  the

 implementation  of  our  economic  programme.

 श्री  ato  के ०  दास  चौधरी  कुछ  व्यक्तियो  ने  संदेह  व्यक्त  किंया  है

 कि  इस  सभा  को  1971  के  निर्वाचन  के  rare  पर  जनादेश  प्राप्त  है  ।  परन्तु  संविधान  कों

 बनाए  रखने  के  लिए  संशोधन  के  श्रन्तगंत  काय  श्रीमती  सामाजिक  न्याय  की  प्राप्त  के

 लिए  सामा  जक  अधिक  att  राजनीतिक  न्याय  की  उपलब्धि  के  tae  जनादेश  की  .  क्या

 आवश्यकता  है  |

 पूछा  गया  हैं  कि  इस  संशोधन  द्वारा  हम  क्या  करना  चाहत  है  ।  यह  स्पष्ट  किया  गया

 हैं  कि  निदेशक  सिद्धान्त  को  बढ़ावा  देंने  के  लिए  बनाएं  गए  कानूनों  को  अनुच्छेद  14,  19

 और  31  के  अधीन  चुनौती  नहीं  दी  सकती  ।  निदेशक  सिद्धान्तों
 में

 जिन  बातों  का  उल्लेख

 कियागया  है  वे  हैं  समाज  का  उद्धार  एवं  जनता  का  कल्याण  ।  पहली  बार  यहँ  किया

 गया  फेंकी  समाज  श्रमिक  एव  राजनीतिक  क्षेत्रो  में  भाग  बढ़े  car  समाज  में  समा  नता  ।

 21



 Constitution  (ferty-fourth  November  2,  1976

 Amendment)  Bill

 जहां  तक  न्यायपालिका  शक्तियां  के  कम  किये  जाने  का  सम्बन्ध हैं  उसमें  कोई

 नहीं  हुई  है  ।  अपितु  न्यायपालिका  की  जो  शक्तियां  भली  प्रभावित  नहीं  थीं  जब

 उनका  उल्लेख  कर  दिया  गया  न्यायपालिका  ने  संविधान  की  भ्र पने ढंग  से  व्याख्या  की  थी

 मह  न्यायपालिका  की  थी  ।  इस  पर  रोक  लगनी  जाइए  ।

 भौगोलिक  श्रधघिकारो  के  नाम  पर  दुहाई  दी  गई  है  feat  लिए  मौलिक  अधिकार

 हैं  ?  समाज  तथा  कथित  उच्च  वर्गों  के  लिए
 ?

 ware  ar  निधन  वग  जिसके  श्रन्तगंत

 देश  की  बहुसंख्या  ari  ag  नहीं  समझता  कि  संविधान  में  कोई  मौलिक  है  ।

 उनकी  मौलिक  mama  उनकी  भूख  की  तप्ती  एवं  सुधार  ही  है  ।  xa  हमने  निधन

 वर्षों  की  सम्स्याश्रो  को  महत्व  teat  हैं  ।  इस  स्थिति  में  कई  व्यक्तियों  को  धक्का  लगा  है  ।

 मंत्री  महोदय ने  सूचित  किया  fa  1971  की  जनगणना  के  आधार  पर  अनुसूचित

 नातियों  एवं  अनुचित  जातियों  के  स्थान  घटा  दिए  गए  हैं  ।  Ves  यह  भय  था  दि  यह

 संशोधन  विधेयक  aden  पारित  किए  गए  जातियों  तथा  श्रीसीता  जन  जातियों

 के  संशोधन  के  विरूद्ध  होगा  ।  उस  परिवेश  को  उस  सीमा  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  जायेगा

 जिस  सीसा  तक  वह  इस  संशोधन  के  विरूद्ध  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय इसे  स्पष्ठ

 कर |

 श्री  पी०  बेकटासबर्या  :  सामाजिक-पारीक  क्रांति  के  माग॑  में  बड़ी  बाधाश्ों

 को  दूर  करने  के  लिए  यह  आवश्यक है  कि  संसद  जनता  की  वास्तविक  भावनोथ्रों  की

 ब्यक्ति  को  तथा  संविधान  जनता  की  श्राकांक्षाएं  दर्शाए  ।  संविधान  कोई  स्थिर  दस्तावेज  नहीं

 इसलिए  की  बदलती  हुई  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  निरन्तर  feats  होता
 रहना

 age  इसी  उद्देश्य  से  यह  संशोधन  विधेयक  लाया  गया  है  ।  इस  संशोधन  विधेयक  ने

 सिद्ध  कर  दिया
 है

 कि  संसद  कानून  बनाने  संविधान  में  संशोधन  करन  में  सर्वो

 विधायक  द्वारा  संसद  की  सर्वोच्चता  सिद्ध  हो  गई  है  तथा  संविधान  का  संघीय

 ढ़ांचा  बनाए  रखा  गया  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्यो  के  बीच  निरन्तर  घनिष्ठता  बनी  रहनी  चाहिए

 केवल  तभी  हम  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  को  उपयोग  में  लगा  wea  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव

 है  कि  बिजली  कौर  नदियों  के  को  समवर्ती  सुची  म  रखा  जाए  ।  इससे  बाढ़

 तथा  ga  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  समृद्ध  लाने  में  पर्याप्त  सफलता  fryer  ।  इस  पर॑  से

 विचार  किया  जाना

 राजनीतिक  स्थिरता  लान ेके  लिए  राजनीतिक  दलों  में  दल  बदल  रोकी  जानी  चाहिए ।

 इस  बारे  एक  विधायक  संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन  में  मंत्री  महोदय से  आग्रह  करता

 हूं  कि  विधेयक  को  शीध्र  ही  पारित  किया  जाये  ।

 हमारे  में
 नौकरशाही

 को  संवधानिक  संरक्षण  प्राप्त  है  ।  जितनी  जल्दी  उसे
 हटाया

 उ  =r atl  हीं  जनसाधारण  के  लिए  उचित  होगा  ।
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 11  1898  संविधान  विधेयक
 ae  er  a

 at है
 लक प्पा

 :  अच्छी  बात है  कि  हमने  प्रस्तावना
 में  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि

 हमारा  लक्ष्य
 समाजवाद  है

 ।  परन्तु  संविधान
 कई  शभ्रनच्छेद ऐसे  हैं  जो  संविधान की

 की  क्रियान्विति  में  बाधक  है  ।

 उदाहरणों  यदि  संविधान  के  लोकतंत्रीय  wie  संघीय  ढ़ांचे  को  कार्यान्वित  करना है

 तो  नौकरशाही  की  शक्तियों  को  सीमित  किया  जाना  ।  केवल  प्रशासनिक  बीन  ay

 का  गठन  ही  पर्याप्त  नहीं हैं  ।
 अनुच्छेद

 311  312  में  समुचित  संशोधन  किया  जाता

 चहिए  t

 हमपर  निदेशक  सिद्धांत  त्व  पबित्र  वचन  थे  जिन्हें  ga  लाय  नहीं  कर  सकें  ।

 हम  निर्धनता  दूर  करना  चाहते  हैं  किन्तु  हम  देश  की  जनता  को  समाप्त  रोजगार  प्रदान  नहीं

 कर  पाये  हैं  ।  जब  तक  काय  का  leat  अनुसूची  सात  में  निर्गमित
 मोहिं

 जाता

 Bal तक  देश  के  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करना  अत्यघिक  कठिन
 है

 ।  मुझे  तराशा  है
 कि

 मा बनी

 मंत्री  इस
 पहलू

 पर  पुन  विचार  करेंगे  ।

 यह  आवश्यक  हैं  कि  लोगो  को  रोजगार  देने  के  लिए  बड़ी  मात्रा में  संसाधन

 जायें  ।  श्री  वैंकटायुबय्पा  ने  देश  में  व्याप्त  श्रमिक  विषमता  का  उल्लेख  किया  है  ।  राज

 में  लाखों  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  सरकारी  क्षत्र  के  विभिन्न  उपक्रमों  ने  केवल  नौकरशाही के

 रिश्तेदारों  को  हो  रोजगार  दिया  है  ।  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  देश
 के  विकास

 में  देश  के

 लाख  लोंगों  को  भाग  लेने  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  हैं

 इसलिए  यह  आवश्यक  2  te  काम  के  अधिकार  को  गारन्टी  दी  जाये  तथा  केन  राज्यों

 को  निर्देश  दे  कि  वे  जनता  को  लाभप्रद  रोजगार  प्रदान  करें  ।  सभी  व्यक्तियों  चाहे

 वे  शिक्षित  हो  अथवा  श्राशिक्षित  काम  का  अधिकार  दिया  जाये  ।  जब  ऐसा  नहीं

 जात  तब  तंक  देश  म  अरुण  स/भाजवाद  की  स्थापना  नहीं  हो  सकती ।  यदि  संविधान  में

 अर  संशोधन  आवश्यक  समझे  गए  तो  हम  उनका  ६. है  समझने  करेंग े|

 Shri  Ram  Chandra  Vikal  (Baghpat)  it  is  good  that  the  words  ‘secular

 and  have  been  included  in  the  preamble  of  the  Constitution  It  will

 help  in  the  implementation  of  the  socialst  policies.
 There  are  a  number  of  restrictions  on  the  inter-state  movements  of  goods.

 There  restrictions  breed  corruption  and  are  against  the  interests  of  both  the

 producers.  and  consumers  Removal  .of  these  restrictions  should  be  considered

 There  are  a  number  of  inter-state  water  and  border  disputes  The  border

 dispute  between  Haryana  and  U.P.  has  not  yet  been  properly  resolved.  These

 disputes  should  be  settled  soon

 Article  370  has  lost  its  importance.  It  is  not  proper  to  give  a  distinctive

 status  to  a  particular  state  for  a  long  time.

 Efforts  are  being  made  for  getting  international  recognition  for

 some  people  say  in  our  country  that  Hindi  is  being  imposed  on
 them

 it  will  be

 improper  Even  in  the  South  the  common  people  are  not  aeainst अअ  च्  ६  ARALwWE  Hindi  Only
 a  few  politicians  are  opposed  to  it
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 Constitution  (forty-fourth  Kartika  11,  1898  ¢Saka)
 Amendment)  Bill

 Farmers  should  get  remunerative  price  for  their  produce,  There  should  be
 some  provision  for  this  in  the  Constitution.

 श्री  पी०  नरसिम्हा  zest  :  इस  एतिहासिक  संशोधन  विधेयक  द्वारा  केवल

 संविधान  को  data  हीਂ  नहीं  किया  गया  है  वरन  संविधान  में  उस  भावना  को  प्रतिस्थापित

 किया  गया  जिसकी  afters  निर्माताओं  ने  कल्पना  की  थी  ।

 दुर्भाग्य की  बात  है  कि  न्यायपालिका  के  रवैये  के  कारण  हमें  संविधान  में  बार-बार

 घन  कर  पड़े  संविधान  या  देश  के  कानूनों  की  व्याख्या  करते  समय  न्यायपालिका  को

 अधिकाधिक  सावधान  रहना  चाहिए  कि  उसकी  aren  से  कार्यपालिका  अथवा  विधान  मंडल

 के  spferaret  पर  atta  may  यादि  पहले  ही  यह  ध्यान  रखा  जाता  तो  ताज  यह  स्थिति

 नहीं  होती  ।  न्यायपालिका  की  कानून  की  व्याख्या  उसी  रूप  में  करनी  चाहिए  जिस  रूप  में

 वह
 होता  ऐसा  करेने

 सेही  देश
 में

 संवैधानिक  संकट  पदा  gar

 अनुच्छेद  368  में  इसलिए  aaa  किया  गय  हैं
 तभी  संविधान  को  न्यायपालिका

 के  प्रहार  से  बनाया  जा  सक  आशा  है  देश  में  न्यायपालिका  इस  बारे  में  बुद्धिमता  का  परिचय

 देती  ।

 यह  सब  बातें कहने  के  बाद  मैं  यह  कहता  war  हूं  क्  ag  संशोधन  विधेयक  पास  करन

 के  बाद  हम पर  कुछ  विशेष  या  दायित्व  श्री  गए  हैं  ।  दायित्व यह  है  कि  हमें  अब

 बहुत  सोचਂ  समझ  कर  विधान  पास  करने  चाहिएं  कौर  उनमें  कोई  ate  नहीं  होनी  चाहिए  ।  दूसरे

 हम  ने  संविधान  में  अनेक  नए  उपबन्ध  जोड़ें  जिनमें  मूल  कर्तव्यों  तथा  राष्ट्र  विरोधी

 fart  सकें धी  उपबन्ध  की
 शर्मल  उत  उपबन्धों  का  उद्देश्य  लोक  तंत्र  की  रक्षा  करना  हैं  ।

 श्री  हमारा  यहँ  भी  दायित्व  हो  किः  हम  इस  प्रक।र  कार्य  करे  जिस  से  लोकतंत्र  की  रक्

 हो  सके  ौर  हम  समाजवाद  तथा  Tafacqatct  के  यने  लक्ष्य  को  कर  सकें  ।

 भोगेन्द्र  झा  :  अराज  संविधान  के  संशोधनों  के  इतिहास  में  विवादास्पद

 ग्रध्पाप  समाप्त  हो  रहा  यदि  हम  इसके  इतिहास  को  देखे  तो  यहँ  विवाद  1969  में  आरम्भ

 हुआ था  तथा  1971
 में

 जनता  ने  निर्णय  दिया  था  कि  संसद  संविधान  में  संशोधन  कर  सकता

 इस  सम्बन्ध  में  काफी  विलम्ब  किया  गया  fet  भी  अन्तत :  wage  संविधान  में  बहुत

 ब्यापक  श्र  दूरगामी  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।.  सत्ताधारी दल
 ने  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर

 लिया है  ।  cat  समिति  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने

 इसे  स्वीकार  कर  लिया  मंत्रिमंडल  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  इसे  गत  wa  में

 लोकसभा  में  पेश  किया  गया  था  ।  इस  पर  राष्ट्रीय  वाद-विवाद  gat  है  |

 संसद  में  तथा  संसद्‌  के  बाहर यह  बात  उठाई  गई  कि  संसद  के  पास  इस  विधेयक  को  पास

 करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  संविधान  सभा  बुलाने  की  बातें  कही  गई  ।  तीन  चार  राज्यो

 से  विशेष  wa  के  अवसर  पर  स्वयं  सत्ताधारी  दल  की  शोर  यह  यह  मांग  भाई  कि  संविधान  सभा

 का  wot  किया  जाये  ।  परन्तु यह  west  बात  हैं  कि  संविधान  सभा  बुलाने  तथा  विधेयक
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 2  1976  संविधान  संशोधन  )  विधेयक
 तागा

 को  समिति  अथवा  संयुक्त  रीति  को  की  बातें  समाप्त  हो  गई  हैं  बार  पर

 पास  करने  हेतु  विचार  किया  जा  रहा  संसद  की  प्रभुसत्ता  को  कायम  किया  गया  तरार  यह

 स्वीकार किया  गया  है  कि  संसद्‌  को  इस  विधेयक  को  पास  करने  का  पूर्ण  ठीक  र  है  ।

 यह  खुशी  की  बात  है  किः
 प्रस्तावना

 में
 धर्म  निरपेक्ष  शब्द  जोड़ा

 गया
 है

 |  ह्म

 श्री  तकਂ  अ्रपनीਂ  प्रभुसत्ता  जौर  लोकतंत्र  को  बनाये  रख  सक  हैं  ।  परन्तु  यह  बात  किसी  से  छिपी  हुई

 नहीं  कि  हमें  साम्प्रदायिक  शक्तियों के  प्रमाणों
 से  अरपन

 लोकतंत्र
 की  रक्षा  करनी  हमें

 वाद  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  है  ।  समाजवाद  के  माग  पर  झाग  बढ़  रहे  हैं  ।  समाजवाद

 हमारी  प्रतिज्ञा  भ्र  घोषणा  है  यह भी  खर्च  की  बात हैं  प्रस्तावना  में  Aa

 वाद  शब्द  जोड़ा गया  हैं  ।

 aa  wey  प्रतिवेदन  यह  है  कि  न्यायपालिका  को  अघिक  सम्मानीय  स्थान  दिया

 गया है  एकाधिक  रियों  निश्चित  स्वार्थों  :  साथ  देकर  न्यायपालिका  ने

 प्रतिष्ठा  वन  कर  ।  हम  ने  इस  की  एनचच्त  व्यवस्था  कर  ली  है  कि

 पालिका  .  संवैधानिक  में  हस्तक्षेप  कर  सके  ।  अब  हमारी  जनता  ज़ीनत  में  यह

 अधिकार  सहंट्वपूण  योगदान  रुक्मी  ।

 परन्तु  कुछ  ऐसी  बातें  जिसके  बारे
 में  हम  यहं  समसुल  करते  हैं  कि  संशोधनਂ  पर्याप्त

 नहीं  जैसे  सम्पत्ति का  aia  सम्पत्ति  के  sif qalet  के  बारे  और  कड़े

 धन
 किये  जाने  चाए  थे  ।  इस  संबंध  में  मैं  भगवतਂ  गीता  का  उद्धरण  देता हूं

 “-

 रावत  foot  जठर  ताकत  स्वत्वंहि  दाहिना

 अधिक  या८भिमस्पेत  seat  दण्डमहूं ति

 इस  का  पथ  यह  है  कि  सम्पत्ति  केवट वल
 व्यक्ति

 की  श्रावश्यकताश्रों  के  होनी  च्य्ए  ।  यदि

 वह  इससे  अ्रंधघिक  एकत्र  करता  है
 चोर है

 ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  लोकतंत्रीय  प्रक्रिया

 के  माध्यम  से  हम  इस  रुकावट  पर
 काबू

 पा  लेंगे  ।

 हमें इस  बात  की  खुशी  है  कि  श्र  ब  संविधान  में  मंत्रिमंडल  के  परामर्श  पर  राष्ट्रपति

 कार्यवाही  करने  की  बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  a & |

 में  संशोधन
 धन  द्वारा

 wa
 यह्  सम्भव  हो  गया  है

 कि  यदि देश  के  एक  भाग में
 gray  स्थिति  लागू  है

 तो  उसे  अन्य

 भागो
 में  भी

 लागू  किया  जी  सकता  है  ।  यट  बहुत

 अजीब  बात  इसी  प्रकार  राज्य की  सल  ह  के  बिना  वहां  सशस्त्र  ang  भेजने  की  व्यवस्था

 से  भी  केन्द्र  न्र ौर  के  संबंध  में  प्रनावश्यक  तनाव  बढेंगी

 अल्प  संख्या  की  सुरक्षा के
 बारे  में  संविधान  में  स्पष्ट  व्यवस्था  gi  पर  कुछ  अतिरिक्त

 संशोधनों  की  ौर  आवश्यकता  जो  हमारे  धर्म  निरपेक्षता  के  सि  अनकिए  at t

 भाषा संबंध  में  मैं  कहना  हू  टीमें  जीवन  भर  हिन्दी के
 >

 लिए  लड़ता
 रहा

 ह

 हिन्दी  एक  सेंद्रिय  भाषा  है  कौर
 बहुसंख्यकों

 द्वारा  प्रयोग
 में

 लाई  जाती  है  परन्तु  हमें  <i i

 बात  को  ध्यान  में  रखना  कि  देश  feel से  बडा  ।  देश  एकता  सिए  हिन्दी

 के  विकास  की  सभी  का  प्रोत्साहन  ऊपर  उसके  लिए  किसी  पर  दबाव  नਂ  डाला
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 Constitution  (forty-fourth  November  2,  1976

 Amendment)  Bill
 saenieaaemnemed

 ताकि  देश  की  समूची  संस्कृति  ate  सभी  भाषियों  का  विकास  हो  सके  ।

 श्रीमती  मारजोरी  गाडी  wiser  :  संसार  के  सभी  देशों  में  प  रिश्वत

 हो
 रही  हूँ  और

 वे
 भागे  बढ़  रहे  इसलिए  मैं  महसूस  करती हूं  कि  संशोधन  विधेयक

 पेश  करके  हमारे  देश  में  सही  में  पग  बढ़ाया  गया  हैं  ।  मुझे  खुशी  हू  कि  कल  कई  पेश

 किए  गए  तथा  पास  किए  गए  ।  अल्पसंख्यको
 की

 गई  सुरक्षा  मैं  विशेष  रूचि  है  ।  मैं

 mat  करती  हूं  कि  इस  बारे  में  जो  उपबन्ध  किये  गये  उन्हें  ईमानदारी  से  क्रियान्वित  किया

 जायगा  ।

 मैं  सरकार  से  एक  aq  करना  चाहती  gi  wa  चूंकि  नागरिकों  के  कार्यो  का  स्पष्ट

 किया  गया  इन  कर्तव्यों  को  पाठयक्रम  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जिन

 बच्चों  को  बड़े-बड़े  कार्य  करने  उन्हें  इन  का  ज्ञान  हो  सके  ।  इससे  वे  देश  के  ७

 fee बन  सकेंगे  ।  प्रस्ताव  में  परिवर्तन  करके  जो  नए  शब्द  रखे  गए  उन  का  स्वागत है  ।  हम

 सभी  धर्मों  wit  पहनावों  का  शरीर  करते  हैं  राष्ट्र जीवन  की  मुख्य  धारा  में  उन  का

 स्थान है  ।  हम  सब  भारतीय  हैं  ।  हमारे  पहरावे तथा  रीति  रिवाज  पलंग  wan  हो  सकते

 परन्तु  हम  सब  भारतीय  हैं

 हमारी  शिक्षा  पद्धति  में  नैतिक  शिक्षा का  एक  ait  विषय  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए

 इस  से  छात्र  ७,  नागरिक  बन  सकेंगे  |

 थी  atx  कुमार  साँघी  an  विधेयक  .  सें  संविधान  के  इतिहास मे  एक  नये  यग  का

 सूत्रपात  हम्ना ६॥  वर्ष  1952  से  हम  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया का  पालन  कर  रहे  लोक  राज्य

 विधान  सभा  नगरपालिका  तथा  पंचायतों के  चुनाव  होते  इन  से  जनता  को  ज्ञात  gar  है

 कि  उनके  अधिकार  कया  हैं  तथा  उन्हे  जनी दिक  शिक्षा  प्राप्त  होती  रही  हम  हर  जनता  की

 महत्वंकाक्षारप्रों  की  बात  करते  रह ेहैं  प्रीत  यह  विधेयक  व्यक्त  विलम्ब से  लाया  गया  हैं  ।  ag  विधेयक

 1967--19  70  में
 जाना  चाहिए  था  ।  परन्तु उस

 अवधि
 में  जो  कुछ  हुमा

 सब
 को

 ज्ञात  हैं  ।  कांग्रेस

 का  बहुमत  कम  हो  गया  कई  जगह  मिलीं जुली
 सरकारे  बती  थी  परन्तु उन  के  कोई  विशेष  उद्देश्य

 नहीं  वे  केवल  सत्ता  में  रहना  चाहती  थी  ।  हमने  बैकों  का  राष्ट्रीकरण  कर नवा हो  तो  कठिनाइयां

 पदा की  हमने  नरेशों  की  निजी  थे  लियों  को  aa  करना  तो  वह  विधेयक  राज्य  में

 गिर  गया
 ।  इस  पृष्ठ  भूमि  में  हम  जनता के  पास  गये  और  जनता ने  भारी  बहुमत सें  हमार  पक्ष  में

 निर्णय  दिया  था  जनता की  यह त्वं कां क्षाद्मों  को  सम  झते  हैं  प्रौढ़  उन्हें  पुरा  करने  के  लिय  यह  विधेयक

 लाया गया  हैं

 संविधान  कें  प्रस्तावना  बिलकूल  स्पष्ट  रात  उस  में  संसद  जवाद  शब्द  नहीं  था  ।  संविधान

 की  प्रस्तावना  में  ivi {art  जवादਂ  शब्द  रख  कर  जनता  की  भावनाओं  को  परिलक्षित  किया  गया  हैं  ।

 कई  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालयों  के  निर्णयों  से  संसंद  की  शक्तियों  के  बार  में  सन्देह  उत्पन्न

 हो  गया  था ।  जनता  की  poplar पुरा  करन  के  लिए  संसद  को  उन  का  स्पष्टीकरण  करना  जरूरी  था
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 11  1898  संविधान  विधेयक
 ना

 सदा  के  लिये  साग  की  बाधाएं  को  हटाया  जाना  चाहिए  हमे  प्रगति  पथ  का  अनुसरण  कानों  है  |

 मैं  सम  झता  हुं  कि  वर्तमान  संशोधन से  शांति  भ्र ौर  प्रगति  का  मागं  खुल  जायेगा  |  मुझे  विश्वास  हैकि
 की  महत्वकाक्षायें  गरब  पुरी  होंगी  ।  इस  से  करोड़ों  पददलित  लोगों  का  जीवन  qatar  ate  नित

 जनता  के  लिये  नया  युग  raver  |

 श्री  निकालकर  मैं  समझता हुं  कि  हमारे  देश  में  जीवन  के  तरीको  तथा

 रीति  रिवाजों  कौर  विधियों  का  तीब्र  गति  से
 प्राधुनिति  करण  हो

 रहा  हैं  ।  श्राप  को  प्रसाद  होगा  कि  यह  बहुत

 समय  पहले  की  बात  नहीं  हैं  जब  हमारे  लिये  seat  का  चयन  हमारे  जनकों  द्वारा  क्रिया  जाता  था

 मैं  समझता हूं  कि  wa  देश  में  इने  गिने  ही  ऐ  से  व्यक्ति  होंगें  जो  यंह  चाहें कि  उनके  लिए  दुल्हनों  का  चयन

 उनके  मां  बाप  द्वारा  किया  जाये  ।  इसी  तरह  जहां  तक  संविधान  का  सम्बन्ध  हैं  संविधान  मे  भी  तेजी

 परिवहन  होना  चाहिए  ।  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  एक  संविधान  संशोधन  समिति  का  गठन  किया

 जि  से  भविष्य  में  प्रत्येक  संशोधन  विधेयक  सौंपा  जाये  ,  जो  उस  पर  पनी  टिप्पणियां  प्रस्तुत  करें  ।  इससे

 जनता  को  संसद  प्रक्रिया  में  विश्वास  पैदा  होगा  ।

 सरकार  विधि  मंत्री  ने  कहा  हैं  कि  समाजवाद  को  लाने  रोक  देश  की  तीव्र  प्रगति  के  लिये

 ae  विधेयक  गया  ei  इस  देश  का  भविष्य  बताते का  एक
 महान  उत्तरदायित्व  हम

 सभी  पर  प्रा  ग्या  हमें  देश  का  भविष्य तीव्र  गति  से  सुधारना है  ।  तभी  ga  यह  सिद्ध  we

 कते  हैं
 कि  संविधान  में  संशोधन  ठीक  था  |

 fafa  मंत्री ने  रहा  है  कि  राज्य  सभा  की  भांति  लोक  सभा  की  अवधि  भी  वर्ष  होनी

 चाहिए  ।  मैं  समझता हु  कि  यह  श्रांति  पूर्ण  बात  हैं  ।  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  ग्रोवर  जितनी  त्र

 देर  हम  जनता  से  दूर  tet  दस  सभा  को  उतनी  ही  कम  हो

 ।  यदिहम  लोक  सभा  की  अवधि  इसी  प्रकार  बढ़ाते  तो  जनता  दौर  सरकार

 की  सेवा  करने  के  लिये  हम  पुर्णतया  राज्य  सभा  पर  निर्भर हो  इसी  लिय  हमार  पूर्वजों  ने  लोक

 सभा  की  अवधि  पांच  वेष  रखी  थी  ।  वे  इस  सभा  की  प्रतिष्ठा कम  नहीं  करना  चाहते  थे  ।  उन  की

 बात  पूर्ण तथा  ठक  mit  उचित  थी

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया
 :

 विपक्ष  के  अनुचित  एवं  दुर्भाग्यपूर्ण  बाइ कांट

 के  बावजूद  सभा  ने  ऐ  ऐतिहासिक  संविधान  विधेयक  पास  कर  दिया  ।  इस  से  जनता

 q  4  f= ताग  वंचित  प्रतिनिधियों  द्वारा  जनता  की  प्रभ  सत्ता  सिद्ध  हो  गई  है  ।

 संविधान  कोई  जादू  की  छड़ी  नहीं  है  कि  जिससे  देश  की  गरीब  जनता  के  भाग्य  को  बदला  जा  सके

 हम  यह  भी  नहीं  कह  सकते  कि  गत  वर्षों  मै  हमार  प्रगति  न  करने  के  कारण  हमारा  संविधान  था  ।

 पी०  पार्थसारथी  पीठासीन  हुए  ।

 (SHRI  PARTHASARATHY  in  the  Chair)

 राज्यों  में  केन्द्र  द्वारा  सैनिक  भे  जने  सम्बन्धी  खण्ड  का  हमने  बहुत  संकोच  से  समर्थन  किया  है  ।

 केन्द्र  को  a  कुछ  नहीं  वरना  जिस  से  राज्यों  की  स्वायत्ता  पर  प्रभाव  पड़े  ।  भविष्य में  सं विधान

 को  संशोधन  करते  समय  हमें इस
 बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  |  राज्यों  में  सशस्त्र  से  ता  भे  जने  की  वात
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 aga  नामक  हैं  जिसका देश  की  एकता  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ना  afer  ।  ऐसी  श्रतिगामी  कार्यवाही  करने

 से  पहल  की  सलाह  ले  लेनी  चाहियें  |

 जहां  तक  अ्रल्पसंख्यर्कों  न  है  विधि  अन्नी ने  प्रल्प सं  यकों  को  कुछ  ग्रा श्वा सन  दिये हैं  ।

 हमारे  देश  में  अ्रल्पसख्यत की  समस्या  कोई  छोटी  mon  नहीं  अलप  संख्यक  समुदाय  ऐसे  हैं  जिन

 की  जन  संख्या कई  गये
 ह

 की  जनसंघ  से  afm i  हैं  ।  उदाहरण  क ेतौर  4CATta  में  मुसलमानों  की  संख्या

 इंडोनेशिया  और  aye  दश  से  अधिक  है  ।  अल्पसंख्यकों  को  भाषा  संस्कृति  तौर  धर्म  तथा  वैयक्तिक

 कानन  की  सुरक्षा  होनी  चाहिए  |  संविधान  के  अन्तर्गत  उन्हें दिये  गये  अधिकारों  को  कम  नहीं  किया  जाना

 चाहिए t

 सेवाओं  में  अल्पसंख्यकों  के  लिए  अधिक  स्थान  सुर  गीत  करने  के  लिए  हमने  म्याने  तके  रखे  थे  ।

 यदि  इन  लोगों  की  झ्राथिक  उन्नति  के  लिए  एक  आयोग  की  स्थापना  की  जाती  तो  ब्रा पत्ति  नही ंह होनी

 सरकारी  सेवायों  में  इन  समुदायों  के  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  के  लिये  कोई  तरीका  निकाला  जा  ना

 चाहिए  |

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  न्यायपालिका की  स्वतंत्रता बनाई  रखी  जायेग  '।  विधिमंत्री  के  व्यक्तिगत

 विचार  चाहे  जो  न्यायापालिका  की  हैसियत  कायम  रहनी  चाहियें  और  उसकी  गरिमा  में  कमी

 नहीं  ara  देनी  चाहिये  ।

 श्री  डी०  बसुमतारी  )  :  हमारे  देश  के  संविधान के  अघिकांश  उपबन्ध  भारत

 सरकार  1935  के  आधार  पर  तैयार  किये  गये  थे  |  इस  अघिनियम  को  प्रेंग्रेजों  ने भारतीय

 सभ  ज  पर  शासन  करने  उसका  शोषण  करने  प्रो  अपने  अर्बन  रखते  के  लिये  बनाया  था  ।  wa  इसका

 समाधान  यहीं  है  कि  संविधान  सभा  गठित  करके  एक  नया  संविधान  तैयार  किया  जाये  ।  तभी  हम

 समाजवादी  ढाचे  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  ताकि  अमीਂ  करार  गरीब  की  खाई  को  भरा  जा  सके  |

 जिस  संविधान  सभा  ने  वर्तमान  संविधान  को  tart  किया  था  उसमे  जनता  के  विभिन्न  वर्गों  को

 प्रतिनिधित्व  दिया  गया  था  ।  उसमें  93  र्यिसतों  के  प्रतिनिधि  झर  मुस्लिम  हिन्द  महासभा

 तथा  बहुत  से  निहित  स्वार्थों  के  भी  प्रतिनिधि  थे  ।  इसके  परिणामस्वरुप  एक  समझौते  वाला  संविधान

 तैयार  किया  गया  ।  उसका  संशोधन  gravy  क्या  विधि  मंत्री  वर्तमान  सभा  को  संविधान

 सभा  में  परिवर्तित  करने  की  बात  पर  विचार

 महात्मा  गांधी
 दस

 वर्ष  के  भीतर  समाज
 aaa

 अ्रनुरसूत वित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जा त्यों  के  लोगों को  राष्ट्र  की  मुख्य  घारा  में  लाना  चाहते  तब  उनकेलिए  स्थानों का  wren  किया

 गया  ।  लेकिन देखा  गया  कि  10  वर्षों  मे  एसा  करना  सम्भव  नहीं  ।  इस  ग्रामीण की  अवधि

 say  के  लिए  कौर  बढ़ा दी  इस  संविधान  के  द्वारा  हम  महात्मा  गाध |  और पं  गीत  नेहरू  के  समाजवाद

 को नहीं ला  पाये  हैं  ।  हम  उ  से  बदल  रहे  हैं  यह  बात  यहीं  समाप्त  नहीं  झ्र  भी  संशोधन

 करने  होंगे  ।

 श्री  ato  Fo  चन्द्रभान  )  मेरा  दल  अनमने  मन से  विधेयक का  स्वागत  कर  रहा  था

 हम  बड़े  प्रसन्न
 हैं  कि  सरकार  संविधान  मे

 समाजवाद
 को

 भ्र पना
 उद्देश्य  बना  रही  हैं  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण

 परिवर्तन  है  ।  परन्तु  इसके साथ  ही  यह  बता ना  आवश्यक  हैकि  संविधान  Sox  स्पष् इ  wu  ₹ 4-६.  विरोधाभास  है  ।
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 समाजवाद  को  त्रिपता  लक्ष्य  बनाने  पर  मल  अधिकारों  के  अध्याय  थे  एक  विरोधाभास  हम

 बहस  सुविधा ga  भी  व्यक्तिगत  सम्पत्ति
 के

 प्रेमिका
 र  को  एक  महत्वपूर्ण  मूल  अ्रधिका

 र  बना  रहे  हैं

 से  व्यक्तिगत  अधिकार  को  निकाल  दिये  जाने  की  ara  कहते  है ंतो  हमारा  यह  मतलब  नहीं  है  कि  सभी

 छोटे  ब्या पाश् यि  या  छोटे  किसानों  को  समाप्त  कर  दिया  मुख्य  बात  यह  हैं  कि  उत्पादन  के  साधन

 क्सी  एक  व्यक्ति  के  ग्रन्थकार  में  न  हो  जिससे  वह  जनता  का  शोषण  कर  सके  ।  aaa  में  बिड़ला

 श्।र  टाटा  को
 कोई  स्थान  नहीं  el  पूंजी  +तियों का  कोई  ऐ  सा  गट  नहीं  होना  चाहिए

 जो  सरकार  पर  दबाव

 डाल  सके  ।  हम  यही  चाहते हैं  ।

 फ़िर  संविधान  मे  शामिल  किए  गए  विरोधी  खण्ड  के  सम्बन्ध  में  हमारे  सन  में  कुछ  AT

 हैं  ।  सका  wa  यह  कतई  नहीं  कि  हम  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  anda  करत  हैं  ।  परन्तु  राष्ट्र

 विरोधी  गतिविधियों का  शमन  क  रने  के  नाभ  पर  इस  खण्ड  का  उपयोग  बैद्य  कामिक  संघ  गतिविधियों

 के  विरुद्ध  किया  जा  सकता  यह  संशोधन  सर  गर  को  ग्रावश्यक  विधा न  बनाने  के  लिए  सक्षम  बनाता  है

 fafa  मंत्री  का  कहना है  कि  उस  समय  हम  झप  बात  को  घ्यान  से  रखेंगे  ।  पर्त  श्री  गोखलें  इसको  काय

 नहीं  देंगें  ।  इसे  तो  नौकरशाह  लाग  करनी  we  उनके  द्वारा  sewer  दुरुपयोग  न  किए  जाने  की  कोई

 गारन्टी  नहीं है  ।

 किसी  भाग  में  ana  स्थिति  लागू  करते  समय  उस  भाग  के  लिए  कानून  बनाए  जा  सकते  हैं

 शर  हम  समझते  हैं  कि  उसका  दु  रुपयों  पड़ौसी  क्षेत्र में  रह  रहे  लोगो पर  भी  किया  जा  सकता  हैं  ।  इस

 बात  को  भी  सरकार ध्यान  में  रखे  ।

 श्री  गोखले  ने  कहा  है  कि  gad  इस  सं  विधान  संशोधन  को  देश  में  सामाजिक  क्रांति  लाने  के  लिए

 स्वीकार  किया  हैं  ।  सरकार  पीढ़ी  को  समाजवाद  की  देने  का  उचित  प्रबन्ध  कर  जिससे  वे  नई

 समाजवाद
 को  समझ  सक  तथा  यह  जान  सके  कि  देश  के  सामने  क्या  उद्देश्य  इस  दृष्टि  शिक्षा

 प्रणाली  में  आवश्यक  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  दिनेश चन्द्र  गोस्वामी
 )

 :  संविधान  के  सम्बन्ध  में  दो  तरह  के  विचार  व्यक्त  किए

 गये  हैं  कुछ लोग  का  कहना  है  कि  यह  wa  समयातीत  हो  गया  है  तथा

 उसे  BTA FATAL ‘aa 7 feat  जाए  oat
 प्राय  लोगो

 का
 कहना

 है  कि
 संविधान  एक  पवित्र  दस्तावेज  है

 तथा
 इसमें  परिवर्तन

 न
 किया

 इन  दोनो  ही  मतों  से  सहमत  नहीं  हं  ।  संविधान इस  पूरे  समय  हमा री  आवश्यकता  की  पूति  करता  रहा

 इस  संविधान के  भ्रन्तगंत  हमने  विदेशी  arent  atc  प्राथमिक  संकटों  का  सामना  किया  है  ।

 इसलिए  संविधान  को  समाप्त  करने  की  बात  नहीं  कहनी  चाहिए  ।  निस्संदेह  हमें  उन  उपबन्धों  को  हटा

 देना  चाहिए  जो  समाजवादी  आधिक  य॑  क्रम  को  लागू  करने  में  बाधा  डा ल  रहे  हैं
 ।

 जो  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि  संविधान एक  पवित्र  दस्तावेज  है  वे  यह  हैं  कि  यह  ग्रसना  महत्व

 खो  दे
 कौर  समाप्त  हो  जाएं

 ।
 परन्तु  हम  चाहते  हैं

 क  सं
 वैधानिक  प्रणाली

 की  सरकार
 विद्यमान  रहे  |

 संविधान  को  जीवन्त  शर  जनसाधारण  की  ग्रा  कारनामों  का  प्रतीक  बनाने  के  हम  इसमें  झा  विश्क

 परिवर्तन कर  रहे  हैं  ।

 यह  कहना  गलत  है  कि  इन  परिवतंनो  के  द्वारा  हमने  लिका  का  महत्व  घटाने  का  प्रयत्न

 किया  हमने  जो  संविधान  संशोधन  पेश  किए  हैं  उनमें  न्यायापालिका  की  स्वतंत्रता  र  गरिमा  में
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 परिचय  न  करने  का  हमने  कोई  प्रयत्न  नीं  किया  है  ।  ये  संशोधन  करना  आवश्यक  हो  गया  था  क्योंकि

 न्याय  लय  विधान  बनाने  में  बाधा  डालते  थे  ।  संसद  को  एक  बार  फिर  संविधान  में  किसी  प्रकार

 का  परिवहन  करने  के  oa  निर्बाध  राधिका र  का  उपयोग  करा  पड़ा  जिससे  संविधान  लोगों  की  aarti

 कौर  इच्छाओं  का  प्रतीक बन  सके  ।  हमने यही  करने  का  प्रयास  किया

 समाजवाद  लाने  की  बात  कोई  नई  नहीं  संविधान  सभा  में  उद्देश्य  सम्बन्धी  संकल्प  पेश

 करते  हुए  पंडित  नेहरूने  कहा  कि  हम  समा  जवाद  के  aaa  gs  हैं  तथा  भारत  पम  राज्य को  स्थापना

 की  कौर  होगा  तथा  संसार  भर  को  उस  कौर  जाता  पड़ेगा  |  मत  इस  सम्बन्ध  में  उठाई  गई

 आपत्ति  का  कोई  प्राकार  नहीं  हैं  ।

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  संसार  हमार  wears  से  अधिक  तेज  गति  से  art  बढ़  रहा  है  |

 इसलिए  उसके  साथ  चलने  के  लिए  परिवर्तन  करने  पड़ेगे  ।  जो  लोग  यथास्थिति  चाहते  हैं  उन्हें

 इतिहास  क्षमा  नहीं  करना  |

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  संसार  के  सम्मुख  संसदीय  लोकतन्त्र  तथा

 देश  में  विद्यमान  संसद को  सर्वोच्च  सिद्ध  करने  के  लिए  सदन  बौर  देश  की  नेता  एक  बार  far  बधाई  की

 इस  विधि  यक  के  द्वारा  संविधान  में  संशोधन  करने  से  सरकार  को  ही  नई  शक्ति  नहीं  सिलेगी

 समूचे  देश
 को  नई  शक्ति  मिलेंगी  जिससे  वह  समाजवादी  arias  परिवर्तन  की  ग्रोवर  बढ़  सकेगी  |

 यह  कहा  गया  है  कि  संविधान  में  इतने  प्रतीक  संशोधन  किए
 जा  रहे  हैं  कि  ae  उनसे  उकताहट

 पदा  हमने  लगी  है  प्रौढ़  इसलिए  नई  संविधान  सभा  का  गठन  किया  जाना  संविधानिक  संशोधन

 जैसे  बड़े  मामलो  के  सम्बन्ध  में  संविधान  सभा  का  विचार  जनता  की  इच्छा  के  विरुद्ध  हीਂ  नहीं  वरन

 बह  संसदीय  लोकतंत्र  प्रौढ़  संसद्‌  की  सर्वोच्चता  के  भी  विरुद्ध  है  ।  इसलिए  संविधान  सभा  का  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  प ं०  नेहरू  को  नरेशों  तथा  eT  लोगो  से

 समझौता  करना  पड़ा  यह  पं  ०  नेहरू  की  उपलब्धियों  के  प्रति  प्रदान  प्रकट  करनेके  अतिरिक्त

 ग्रोर कुछ  नहीं  पं  ०  नेहर ूके  विचार  से  भारत  किसी  एक  वग  या  समा ज  विशेष  का  नहीं  है  ।

 ag  समझौता  नहीं  हैं  एक  वास्तविकता  हैं  ।

 जब  ग्रंग्रेज  भारत  से  गए  थे  तो  उन्होंने  भारतीय  स्वतंत्रता  श्रधानियम  बनाया  था  ।  जब  नेहरू

 जी  के  नेतृत्व
 में  भारत  को  स्वतंत्रता  मिली  थी  तो  उन्होंने  एक  संविधान  सभा  बनाई  थीं  ।

 बिहार  ब्रान्दोलन  के  दौ  रान  जय  प्रकाश  नारायण  ने  नए  संविधान  के  निर्माण  के  लिए  एक  क्रांति

 चलाई  |  किन्तु  हमने  उसका  विरोध  किया  जब  कि  जाप  वर्तमान  प्रणाली  से  स्वधा  भिन्न  प्रणाली  स्थापित

 करना  चाहे  तब  भी  संविधान  सभा बुलने का  कोई  श्रोत्रिय हो  सकता  बंगला  देश
 में  मुजीबुर्रहमान

 ने  संसदीय प्रणाली को  पसंद  नहीं  कया  वहं  वहां  राष्ट्रपतीय  शासन  प्रणाली  स्थापित करना  चाहते  थे  ।

 इन  तीन  कारणों  से  संविधान  सभा  गठित  करने  का  प्रशन  हीਂ  नहीं  उठता  ।  एशियाई  देशो  को

 देखिए  वहां  कया  gar  ।  फिलिपाईन  थाइलेंड  इन्डोनेशिया  इरादी  में  क्या  इन  सब  बातो  को  ध्यान
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 11  1898  संविधान  (4437

 संशोधन
 )  विधेयक

 का

 में  रखकर नए  संविधान के
 निर्माण

 के  लिए  हमें  संवि  धान  सभा  बुलाने  का  विचा  रही  नहीं  करना  चाहिए  |

 भविष्य  में  भावी  पीढ़ी  जा  ने  क्या  किन्तु  ग्राम  प्रधानमंत्री  के  नेतृत्व  में  wae  के  माध्यम  से  जनता  की

 इच्छा  सर्वोपरि  है  ।  इस  विधेयक  से  हमें  एक  नई  अदा  यग  तथा  नई  रोशनी  मिलेगी  ।  हमें  इसी

 भावना  से  काम  करना  चाहिए  ।

 हमने  संविधान  में  समाजवाद  शब्द  को  रखा  श्रौरइसलिय  यह  झावश्यक  है  कि  हमारी  काय

 यदि  हमारी  कार्यपालिका  ने पालिका  समाजवाद के  लक्ष्य  की
 प्राप्ति क ेलिए  भरसक  प्रयास

 आपको  इस  योग्य  साबित  न  किया  तो  फिर  समाजवाद  की  बात  करना  ही  व्यथ  मेरा  विधि

 मंत्री  से  अ्रन्रोध  हैं  कि  वह  इन  सब  उद्देश्यों  की  पूरी  के  लिए  सरका रीਂ  तंत्र  को  मजबूत  करें  ताकि  हम

 तेजी  से  समाजवाद  के  माग पर  भाग  बढ़  सके  ।  भगवान के  लिए  हम  संविधान  सभा  चलाने  की  बात

 नज़र  अपितु यह  सोचें  कि  संसद  ही  सर्वोच्च  हैं  कौर उसे  यह  सब  करने का  अधिकार  संविधान  तथा

 देश  का  मुख्य  अभिरक्षक  संसद  ही  हैं  ।

 Shri  Hari  Kishore  Singh  (Pupri)  The  philosophy  of  our  Constitution  is  to

 lead  the  country  to  progressive  ideology  and  in  order  to  achieve  this,  Constitu-

 tion  had  to  be  amended  severa]  times  since  independence  It  is  a  matter  of

 great  satisfaction  that  the  word  has  now  been  added  in  the  pream-
 ble  of  the  Constitution  The  country  today  needs  a  different  kind  of  Constitu-

 tion  and  there  is  need  to  start  fresh  thinking  on  the  Constitution  Parliament

 is  Supreme  to  give  a  new  Constitution  to  the  country

 The  judiciary  put  hurdles  in  our  march  towards  socialism,  So  the  amend-

 ment  to  Article  268  seeks  to  restrict  the  jurisdiction  of  law  courts  Govern-

 ment  should  consider  the  suggestion  made  by  him  that  this  Constitufion  Amend-

 ment  Bill  should  contain  a  provision  that  a  committee  of  25  members  appointed
 by  the  Sovereign  Parliament  should  be  empowered  to  review  the  laws  enacted

 by  this  Parliament  or  State  Legislatures  and  to  decide  whether  these  laws  are
 The  principle  of  judicial]  review  is  not  there  in constitutionally  valid  or  not

 the  Constitution  of  this  country.  A  clarification  should  be  made  in  regard  to

 it  However  I  support  the  amendments  made  in  the  constitution

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मैं  इस  बहुविषयक  विधायक  का  विरोध  करता  हूं

 क्योकि  इसमें  शक्तियों
 के

 केन्द्रीयकरण
 के  लिए  ऐसे  उपबन्ध  किए  गए  हैं  जो  हमार  जैसे बड़े  देश  के  लिए

 स्वधा  श्रव्यवहाय॑  हैं  तथा  इस  से  संविधान के  ढांचे  में  गुणात्मक  परिवर्तन भी  जाता  हे  |  दुख  तो  इस  बात

 का  है  कि  संविधान  (44  वां  संशोधन  विधेयक  से  निर्धारकों  राज्यों  राष्ट्रपति  कौर  सं  सद

 के  महत्व  को  कम  किया  गया  हैं  तथा  केवल  केन्द्रीय  कार्य  पालिका
 को  ही  अधिक  शक्तिशाली  wie

 महत्वपूर्ण  बताया  गया  है  ।  इससे  कट्टरता  तथा  तानाशाही  के  लिए  श्रनेको  द्वार  खुल  गए  हैं
 |  इसी

 का  रण

 मुझे  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित  का  विरोध  करना  पड़ा  है  ।

 प्रधान  मंत्री ने  पश्चिम  जमे नी  के  संविधान के
 विधान

 '.
 उल्लेख  किया  ह  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  अधिका रो
 को  छीनने  सम्बन्धी  प्रनुच्छेद  18  का  जिक्र  किया  परन्तु  वह  उसके

 अ्रंतिम

 वाक्य  को  छोड़  गई  कि  अधिका रो  को  इस  प्रकार  छीनने  की  घोषणा  संघीय  संविधान  न्यायालय  करेंगे  ।

 मामले  अनुच्छेद  19
 (2)

 में  कहा  गया  हूँ  कि  किसी  भी  दशा  में  मूल  अधिकारों  को  नहीं  छूटना  जायेगा
 ।

 यह  कहने  का  कोई  wa  नहीं कि  मूल  अधिकारों  को
 समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  उन्हें  समाप्त  किया  जा

 31



 Constitution  (forty-fourth  Kartika  11,  1898  (Saka)

 Amendment)
 Bill

 सकता  हैं  परन्तु  इसका  निर्णय  केवल  न्यायालय  कर  है  ।  are  जो  कुछ  पारित  किया  जा  रहा  है

 उसको  जनता  का  साथ न  प्राप्त  नहीं  इसीलिए  afasat  निधियों  ने  इसका  घोर  विरोध  किया है  |

 विपक्षीਂ  दलों  ने  इस  विधेयक  सम्बन्धी  कार्यवाही  से  sad को  अलग  रखा हैं  श्रोता  भी  सरकार  उसे

 पारित  कर  रही  ह  ।  किन्तु एक  दिन  एसा  aaa  जब  कि  उसे  भी  अक्समात  समाप्त  कर  दिया  जायगा  ।

 यह  कहा  कि  संसद  सर्वोच्च  feat  बात  है  ale  साथ  ही  यह  विचार  खतरनाक

 भी  है  ।  हमारी  न्यायपालिका  प्रणाली  are  व्यवहार  कीਂ  दृष्टि से  विधि  मंत्री  का  भाषण  न्यायालय

 श्रीमान  है  ।  मंत्री  महोदय  न्यायपालिका  को  धमकी  देते  हैं  जब  वह  यह  कहते  हैं

 कि  से  कोई  विरोध  न  करेਂ  तो  यह  डराने  के  अलावा  श्र  कुछ  नहीं  है  ।  अ्रनुच्छेद

 368  के  श्रन्तगंत  संसद  को  संविधानਂ  का  संशोधन  करने  की  शक्ति  शअ्रसीमित  नहीं  है  ।  किन्तु

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जनता  से  इस  सम्बन्ध  में  तथा  पर्याप्त  रूप  से  विचार  विमर्श  कर

 लिया  गया  है  ।

 अनुच्छेद  14  श्र  19  को  केवल  पीटी  वस्तु  बनाकर  रख  दिया  ग्या  है  ।

 नागरिक  का  विचार  अभिव्यक्त  सभा  शादी  करने  तथा  संस्था  शादी  बनाने  का

 ग्रन्थकार  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  न्यायिक  समीक्षा  को  बड़ी  सीमा  तक  समाप्त

 कर  दिया गया  है

 इस  विधेयक  का  इसलिए  विरोध  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  कार्यपालिका  को  व्यापक

 art  मनमानी  शक्तियां  दी  जा  रही  हैं  तथा  इसमे  जनता  की  भावनाएं  तथा  भ्राकांक्षाश्रों  की

 झलक  नहीं  दिखाई  देती

 Shri  Swami  Brahmanandji  (Hamirpur)  Government  is  for  the  people  and
 therefore  it  is  the  first  and  foremost  duty  of  Govenment  to  do  their  best  for
 the  welfare  and  progress  of  the  people  The  M.Ps  who  are  elected  छ  the

 pople  should  make  necessary  amendments  in  the  Constitution  for  the  welfare
 of  people  Our  Prime  Minister  and  the  Law  Minister  have  taken  an  appreciable
 step  by  bringing  forward  this  Constitution  Amendment  Bill  Parlament  15

 Supreme  to  make  any  change  in  the  Constitutior  Parliament  has  unfettered

 powers  in  this  regard

 The  present  judicial]  structure  is  a  British  legacy  and  it  can  be  replaced  by
 village  Panchayats  and  Zila  Parishads.  The  High  Courts  and  Supreme  Court

 judges  are  not  at  all  required.  We  have  established  these
 courts

 and  threfore

 they  are  under  our  control  We  are  not  under  them.

 The  Prime  Minister  deserves  tributes  for  having  taken  a  bold  step  to  lead
 the  country  to  socialism.  The  ruling  party  and  the  Government  have  taken
 Tight  steps  in  waging  a  war  against  Capitalism,  therefore,  I  support  this  Bill

 श्री  ato  एम०  स्टीफन  :  विधेयक  में  इस  तरह  की  कोई  खतरनाक  बातें

 नहीं  जैसा  कि  कुछ  लोग  कह  रहे  हैं  ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  उपबन्धों  को  देखने पर

 पता  चलता  है  कि  हमने  केवल  भाषण  की  स्वतंत्रता  पर  रोक  लगाई  है  ।  कौर  व्यक्तिगत

 एकाधिकार के  बजाय  सरकार  के  एकाधिकार  को  प्राथमिकता  दी  है  ।  श्रनच्छेद  जमींदारी

 प्रथा  पर  आराघात  करता  है  ।  नौवीं  भ्र तसू ची  में  विधानों  को  रखकर  मल  अ्रधिका रों  को  सब था
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 समाप्त  किया  गया  है  ।  हमने  इसमें  300  विधान  रखे  हैं  तथा  यह  एक  क्रांतिकारी  कदम

 हैं  ।  लोक  सभा  के  सम्बन्ध  में  भी  हमने  कुछ  संशोधन  रखे  हैं  ।  गत  25  वर्षों  में  संविधान

 में  भ्र नेक ों  बड़े  परिवर्तन  किए  गए  ।  इसलिए  इन  संशोधनों  से  कुछ  भी  नया  नहीं  ड्  है
 |

 इन  नए  संशोधनों  के  द्वारा  हम  ao  उल्लेखनीय  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  ।  सबसे  प

 प्रस्तावना  के  द्वारा  ही  यह  बताया  गया  है  कि  ga  देश  समाजवाद कौर  धर्म  निरपेक्ष  के

 प्रति  दृढ़  प्रतिज्ञ  है  ।  दूसरी  उल्लेखनीय  बात  यह  है  निदेशक  सिद्धांतों  को  सर्वोच्च  स्थान  प्रदान

 किया  जा  रहा  ह  ।

 कानन  की  एक  नई  प्रशासनिक  देश  में  विकसित  होना  शुरू

 हैं  ।  डायसे  का  यह  कि  प्रशासनिक  विधि  कौ  को  नकारत  wa  बीती

 हुई  बात  मात्र  रह  गया  है  ।  फ्रांसीसी  प्रशासनिक  कानन  ने  विश्व  को  यह  दिखा  दिया  है  कि

 प्रशासनिक  कानन  को  किस  प्रकार  विकसित  करना  चाहिए  ।

 संसद  की  सर्वोच्चता  स्थापित  हो  चूकी  है  ।  न्यायपालिका  are  कार्यपालिका  के  बीच

 चल  रहे  मतभेद  को  दूर  करने  के  लिए  संविधान  के  अवच्छेद  368  में  जो  संशोधन  किया  गया

 वह  पर्याप्त  नहीं  gt  मैं  सरकार  का  ATT  हूं  कि  उसने  इस  बात  पर  गौर  किया  तथ

 प्रनच्छेद  368  में  श्र  संशोधन  किया  wa  संविधान  सम्बन्धी  संशोधनों  को  न्यायालय  में

 चुनावों  नहीं  दी  जा  सकती  ।  हमारा  कहना  हैकि  इस  संसद  की  शक्तियां  सीमित  हैं  तथ

 संसद  द्वारा  पास  किए  गए  क्सी  विधान  जो  संविधान  में  संशोधन  करता  न्यायालय  में

 चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।  wa  यह  न्यायालयों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  इसका  उल्लेख

 करती  है  या  नहीं  ।  संसद  संविधान  को  एक  नया  रूप  दे  रही  है  ।  एक  नई  शरू प्रात की  ज

 रहों  है  कौर  wa  हम  विश्वासपूर्वक  चुनौतियों  का  सामना  कर  सकते  हैं  ।

 लोक  सभा  का  कार्यकाल
 छ

 वर्ष  कर  दिया  गया  है
 ।

 इसके  बारे  में  कुछ  सदस्यों  के
 mat  gam  विचार  हैं  ।  यदि  लोक  सभा  की  wale  बढ़ाना  गैर  कानूनी  नहीं  है  तो  इसका

 विरोध  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  समय  देश  क्रांति  कौर  परिवर्तन  की  ग्रोवर  गुजर  रहा  है

 द

 हन

 et)  at

 विधान

 हिया
 है  जो  इस  उद्देश्य  में  गति  लायेंगा  ।  मैं  इस  पर प्रस्ताव

 का
 परी  तरह  समन  करता  हुं  ।

 श्री  बयालार  रवि  :  मैं  इस  विधेयक  को  पेश  करने  के  लिये  प्रधान  मंत्री

 तथा  श्री  गोखले  को  बधाई  देता  हूं  ।  सभी  संवैधानिक  संशोधन  तीसरे  सदन  ग्रसित  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  हम  पर  थोपे  गये  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  जनता  की

 भलाई
 के  लिए  कानून  बनायें  जाते  हैं  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  उनके  माग  में  बाधक  बता

 a  ।
 उदाहरणार्थ  केरल  राज्य  ने  भमिह्दीन  श्रमिकों  को  भूमि  देने  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक

 बनाया  |  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  में  इसको  चुनौती  दे  गई  |  सरकार को  इस  विधेयक

 को  रक्षा  हेतु  आगे  mat  पड़ा  रोक  इससे  तीन  लाख  लोगों  को  काश्तकारी  का  अधिकार  प्राप्त

 gat  ।  वास्तव  में  गत  30  वर्षों  से  यंह  गरीब  जनता  के  शोषण  का  उपकरण  बना  ग्रा  था  |

 संविधान  का  प्रथम  संशोधन  स  बात  का  ates  है  कि  राष्ट्र  की  प्रगति  में

 बाधक  है  ।  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  के  प्राकार  पर  बिहार  सरकार  ने  यह  सोचा  कि  वहू  काश्तकारी
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 अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विधान  बनाएगी  ।  लेकिन  उच्च  न्यायालय  ने  कहा  कि  यह

 संविधान  में  नियमित  मूल  अधिकारों  के  विरुद्ध  है  ।  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहरलाल

 तेहर  को  प्रथम  ag  के  दौरान  ही  इस  विधेयक  का  मार्ग  प्रशस्त  करने के  लिए  एक  संशोधन

 प्रस्तुत  करना  पड़ा  |  प्रारम्भ  से  संविधान  राष्ट्र  प्रगति  के

 माग  में  बाधक  बना  हुआ  है  और  यह  कुछ  लोगों  के  हाथों  का  खिलौना  बना  gar  है  जोकि

 निहित  स्वार्थों  का  ही  ध्यान  tad  हैं  ।  गर्त  देश  के  सुखद  भविष्य  के  निर्माण  हेतु

 संविधान  में  संशोधन  करना  उचित  ही  है  ।  हम  संक्रमण  काल  से  गुजर  रहे  हैं  ।  संविधान  में

 इस  संशोधन  के  रा  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  को  मूल  अधिकारों  से  श्रेष्ठतर  बनाया

 गया  है  ।  सरकार  का  यह  कर्त्तव्य  हे  कि  वह  लोगों  को  इस  संवैधानिक  संशोधन के  sew

 के  बारे  में  श्राशवस्त  करें  ।  सरकार  को  ऐसा  करने  के  लिये  समय  इसीलिए  चु
 शवों

 को  स्थगित किया  गया

 संसद  को  जनता  से  शक्ति  प्राप्त  होती  है  ।  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  a ट  कौर  हम

 संसद  में  जनता  के  विचारों  का  प्रतिनिधित्व करते  हैं  शर्त  संसद  सर्वोच्च  हं  ।  और  उसे  संविधान

 में  संशोधन  करने  alt  परिवर्तन  करने  का  पुरा  अधिकार  है  ।

 एस०  Yo  कादर  ध  यह  संविधान  1952  में  बनाया  गया

 यह  संविधान  अपने  स्प  में  पूरण  नहीं  था  क्योंकि  पहले  ही  ad  उसमें  संशोधन  गया

 तब  दक  संविधान  में  44  संशोधन  हो  चुक  हैं  ।  यह  संभी  संशोधन  इस  बात  का  प्रतीक  हैं

 कि  जरुरत  पड़ने  पर  संविधान  में  संशोधन  की  आवश्यकता  होती है  ।  जहां  तक  सरकारी  कार्यवाही

 तथा  इस  की  सेवायों  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  न्यायालयों  की  शक्तियां  कम  कर  दी  गई  है  ।

 किन्तु  साथ  ही  परम  आवश्यकता  इस  बात  की  हैँ  कि
 प्रशासन  में  जिम्मेदारी  की  भावना  पैदा  की

 जाये  सेवा  नियमों  जिन्हें  ब्रिटिश  सरकार  ने  बनाया  सुधार  किया  जाना  चाहिए

 झपने  भविष्य  के  संविधान  की  समुचित  रूप  देने  के  लिए  हमें  विंमान  संविधान  का  गत  24

 वर्षों
 के

 कार्यक
 रण

 के  gq  को  ध्यान  मे  रखकर  विश्लेषण  करना  चाहिए  ।  नकारात्मक  तथा

 स्वीकारात्मक  पहलुओं  की  लिखित  रूप  मे  जनता  तथा  संसद  के  समक्ष  पेश  किया  जानो  चाहिए  ।

 यह  काय  विज्ञान तथा  प्रशासनिक  कार्यों  म  दक्ष  व्यक्तियों  द्वारा  हो  किया  जाना  चाहिए

 wat  ।  मैं  इस वर्तमान  संविधान
 के

 विश्लेषण  के  बिना  हम  सही  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच

 संविधान  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करता  gi  किन्तु  इससे  हमारी  समस्यायें  हल  नहीं  होंगी  ।

 श्री  कार  वी०  स्वामीनाथन  (Ast)  :  संविधान  की  प्रस्तावना  में  संशोधन  fear  गया  है

 शर  अब  भारत  एक  समाजवादी  धर्मनिरपेक्ष  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  गणराज्य  एक  समय  था

 कि  जब  कोई  समाजवाद  शब्द  का  नाम  भी  लेता  था  तो  उसे  ब्रिटिश  शालक  तुरन्त  गिरफ्तार

 कर  लेते  लेकिन  पंडित  नेहरु  ऐसे  प्रथम  व्यक्ति  थे  जिन्होंने  कहा  कि  समाजवाद  हमारा  उद्देश्य

 अरब  पंडित  नेहरु की  इच्छाग्ों  को  काय  रूप  देते हुए  हम  संविधान में  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।

 यह  संशोधनकारी  विधेयक  पर्याप्त  नहीं  हमे  समूचे  संविधान  का  संशोधन  करके

 उसका  प्रारुप  फ़िर  से  तैयार  करना  चाहिए  श्र  इस  ्  के  लिए  एक  संविधान  सभा  बनाई

 जानी  चाहिए  ।
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 as  ee

 समाजवाद  शब्द  का  प्रयोग  उचित  रूप  से  किया  जाना  चाहिए  कौर  समाजवाद  की व्याख्या

 स्पष्ट  रूप  से  की  जानी  चाहिए  1

 नए  खण्ड  43  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  राज्यों  मै  सशस्त्र  सेवायें  भेजने  का  अधिकार  दिया

 गया  कई  बार  ऐसा  भी  मौका  ग्रा  जाता हैं  जबकि  सरकार  को  जान  माल  की  रक्षा  के

 लिए  राज्यों  के सामले  में  टर  मतर  करना  पड़ता  भरत  :  मैं  इस  खण्ड  का  सपफ्यंत  करता

 हुं  ।

 खण्ड  46  के  अ्रन्तगंत  हम  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण ों  की  स्थापना  करन  जा  रहे  हैं  ।  इन

 न्यायाधिकरण ों को  व्यापक  प्रतिभा  र  दिए  जा  रहे
 अत

 :  इस  मामले  पर  सावधानी  पुर्व क  विचार

 किया  जाए  |  न्यायाधिकरण ों  को  पिछड़े  वर्गों  एवं  wea  अल्पसंख्यकों  के  हितों  को  ध्यान  मे

 रखना  चाहिए  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।

 प्रो०  एस०  एल०  सक्सेना  ]
 ४  संसद  द्वारा  संशोधन  विधेयक  को  पास

 करने  का  दिन  लोक  सभा  के  इतिहास  में  सबसे  वाला  दिन  माना  जाएगा  |

 इस  विधेयक में  मौलिक  ग्रीवा रों  को  छीनने  तथा  इसे  नीति  निदेशक  सिद्धातों  के  झन्तगंत

 रखने  की  व्यवस्था  की  गई  श्रतुच्छेद  में  सरकार
 विरोधी सभी  गतिविधियों  को

 राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियां  माना  गया  है  ,  जिसमें  तानाशाही  कौर  अन्यायपूर्ण  कानून के  विरुद्ध

 किया  जाने  वाला  वह  अहिंसात्मक  सत्याग्रह  भी  शामिल हैं
 जिसे  महात्मा  गांधी  ने  पवित्र

 का  दर्जा दिया  था

 इस  विधेयक  के  द्वारा  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  के  तथा  अन्य  न्याय धी  हों  तथा

 उच्च  न्यायालय  के  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  तथा  चुनाव  श्योर  के

 प्रति  घोर  निराशा  तथा  आस्था  के  gaara  का  संकेत  मिलता  है  ।  संविधान  सभा ने  इन  निकायों  की

 पूर्ण  स्वतंत्रता  को  सुनिश्चित करने  के  fog  प्रत्येक  सावधानी  बरती  ।  लेकिन  स  संशोधनका  विधेयक

 त  अंधी  न ने
 स्वतंत्रता  समाप्त  कर  दी  प्योर  उन्हें  मंत्रिमंडल  के  नेता  watt  प्रधान  मंत्री

 बना  दिया  है  |

 शअ्रनुच्छेद  368  में  संशोधन  करके  संविधान  की  सर्वोच्चता  के  ऊपर  संसद  की  सर्वोच्चता

 को  प्रतिस्थापित  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।

 केशवानंद  भारती  के  मामले  में  यह  निर्णय  दिया  गया  था  कि  सरकार  संविधान  के  भाग

 प  में  भी  संशोधन  कर  सकती  है  बशर्तें  कि  इस  संशोधन  से  संविधान  के  आधारभूत  ढाचे  पर

 कोई  प्रभाव न  पड़े  ।  सत्तारूढ़ दल  का  कर्तव्य  है  कि  व  संविधान  में  संशोधन  करते  हुए  संविधान

 रक्षा  भी  करे  ।  जनकल्याण के  उद्देश्य  के
 लिए  संविधान

 में  संशोधन  किए  जा  सकते  है  ।  हमारी

 संविधान  सभा  में  उच्चतम  न्यायालय  की  संशोधनों  की  जांच  करने  तथा  उनके  बारे में  निर्णय  करने

 का  अघिकार  दिया  ताकि  संविधान  की  प्रस्तावना  में  व्यक्त  किए  गए  vei  की  प्राप्ति  के  लिए

 सशक्त  रूप  से  कार्य  किया  जा  सके  ।  संसद  तथां  कार्यपालिका  के  अनुरूप  न्यायालयों  को

 भी  राष्ट्रीय  जीवन  में  महत्वपूर्ण  योगदान  देने  के  समय  गया  ।  सभा  ने  सत्ता  के  तीनों
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 बिन अर गा  नथा  काय  पालिका  तथा  न्यायपालिका  अपना  स्वतन्त्र  श्रधिपत्य  बनाये  रखने  की

 व्यवस्था  की  ।  परन्तु  प्रस्तुत  संशोधन  के  माध्यम  से  अरब  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  को  समाप्त

 कर  उसे  पूर्ण  रूप  से  मंत्रिमंडल  waist  प्रधानमंत्री  के  अधीन  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  सरकार  को  इस  बात  पर  चुनौती  देता  हूं  कि  वह  किसी  भी  ऐसे  wifes

 क्रांतिकारी  विधेयक  का  उद्धरण  प्रस्तुत  करे  जिसे  कि  1971  के  बाद  न्यायपालिका  में  रद्द  किया

 ati  1971  के  बाद हुए
 किसी

 भी
 संवैधानिक  संशोधन

 को  te  नहीं  किया  1971  में

 न्यायपालिका  ने  संशोधन  को  रद्द  किया  था  तथा  उसका  उद्देश्य  सामाजिक

 या  आधिक  परिवहन  का  नहीं  था  ।  यह  तथ्य  है  कि  संसद  के  दोनों  सदनों  यथा  राज्यसभा

 श्र  लोक  सभा  ढारा  1975  में  संविधान  का  goat  तथा  4  संशोधन  पास  कर  दिय  ग्या

 परन्तु  ऐसा  करने  का  शरथ  यह  तंदी  लगाया  सकता  कि  संसद  की  सत्ता  सर्वोपरि  है  तथा

 से  संविधान  के  मूल  ढांचे  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  है  ।

 न्यायाधीश  जगमोहन  सिंहा  ने  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  में  भ्रष्ट  तरोके  अपनाने  सम्बन्धी  जो

 निर्णय  उसी  क  परिणामस्वरूप  संशोधन  प्रस्तुत  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  को

 न्यायालय  की  सीमा  से  बाहर  करने  प्रयत्न  किया  गया  ।  मैं  इस  संदर्भ  में  यह  स्पष्ट  कर

 दं  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  यह  विनिमय  at  भी  विद्यमान  है  कि  संविधान  के  श्राघारभूत

 ढांचे  में  परिवहन  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  इस  निर्णय  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  इस  सभा  को  संबधित  के  संशोधन  के  ert  में  चर्चा  करन  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 मैं  सरकार  को  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  इस  विधेयक  को  पारित  करवाने  के  लिए

 का जो  गय टन  किये  जा  रहे  वह  बे  का
 र

 जा  ये  गी
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि
 विधेयक  को  जब

 कानून

 रूप  दे  दिया  जायेंगी  तो  उसके  बाद  उच्च  न्यायालय  उसे  रह  कर  देगा  ।

 एक  अन्य  बात  जिसका  कि  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ,  ag  ae  है  कि  विधेयक के  खण्ड

 13  में  ae  व्यवस्था  है  कि  राष्ट्रपति  मंत्रिमंडल  के  परामर्श  को  मानने  के  लिए  बाध्य  होगा  ।

 यह  तो  एक  र्थी  के  रूप  में  प्रचलित  हैं  ।  तथा  किसी  भी  देश  के  संविधान  में  इसका

 उल्लेख  नहीं  किया  जाता  है  ।  हमारे  संविधान  में  के  निर्माता  तथा  हमारे  देश  के  शभ्रनेक  महान

 नेता  यथा  पंडित  जवाहर  लाल  सरदार  पाल  sie  महान  न्यायविद  कृष्णा स्वामी

 डा  ०  बी  ०  कार  अम्बेदकर  भी  हमारे  संविधान  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  रखनें  के  पक्ष

 में  नहींप्थे  ?  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  ga  अ्रपने  संविधान  में  इस  उपबन्ध  की  व्यवस्था

 अपने  महान  नेतांश्रो  की  aati AY  निरादर  किया  है  इस  बविधयक  का

 भरसक  विरोध  करता हूं  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  An  apprehension  has  been  expressed  by  several
 Members  that  this  amending  Bill  will  curtail  the  power  of  Judiciary.  But  it
 is  not  so.  Now  the  courts  will  not  stay  in  the  way  of  social  and  progressive
 legislations  passed  by  Parliament,  The  persons  with  vested  interests  will  not
 be  able  to  block  the  way  for  social  reforms  by  resorting  to  courts.  The  courts
 ‘will  be  quite  independent  in  their  own  fields.

 It  will  not  be  out  of  place  for  me  to  mention  here  that  we  should  not  expect
 miracles  from  this  Constitutional  Amendment.  Our  Constitt  1110 Ulv  ns  is  there  only
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 for  giving  us  directions.  It  still  remains  to  be  our  primary  duty  to  meet  the

 need  and  requirement  of  the  weaker  sections  of  the  society.  If  we  sincerely
 and  honestly  work  for  the  uplift  of  downtrodden  people,  we  wil]  be  fulfilling
 the  dreams  of  Gandhiji,  the  father  of  the  nation.  I  am  also  of  the  view  that

 there  should  be  decentralisation  of  powers  and  we  should  give  more  powers
 to  our  Panchayats.

 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda):  The  Constitution  is  a  living  document  and  with

 the  advancement  of  culture  and  civilization,  amendments  become  necessary.
 While  speaking on  this  amendment  some  of  my  friends  have  expressed  the  fear

 of  a  confrontation  between  the  Parliament  and  the  judiciary.  I  may  make  it

 clear  that  there  is  no  room  for  any  such  confrontation.  It  was  the  Con-

 stitution  which  gave  the  Supreme  Court  and  High  Courts  the  powers  to  inter-

 pret  the  Constitution.  As  an  exercise  of  these  powers,  these  courts  have  inter-

 preted  the  Constitution.  Now  this  power  which  was  conferred  upon  the  courts

 ig  being  withdrawn  constitutionally.  This  is  being  done  for  the  reason  that  we

 want  speedy  implementation  of  our  social  economic  programme.  But  at  the

 same  time  I  may  warn  the  Government  that  simply  by  the  amendments  and

 chalking  out  20  point  programme,  we  cannot.achieve  the  desired  object,  For  that

 purpose,  we  will  have  to  impreSs  upon  our  bureaucracy  to  be  more  reasonable
 and  considerate  towards  the  needs  of  downtroddens.  Our  objects  are’  quite
 appreciable  but  sincere  attempts  should  be  made  to  implement  them..

 With  these  words,  whole-heartedly  support  the  Bill.

 [at  भागवत  at  आजाद  पीठासीन

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  in  the  Chair

 Shri  B.  V.  Naik  (Kanara):  While  supporting  the  Bill  I  want  to  ask  the  hon.
 Minister  that  it  is  not  a  fact  that  Hindi  is  our  National  language.  Because  the

 Minister  referred  to  Hindi  as  National  language  while  replying  to  the  debate.
 So  I  want  to  ask  this  question.  Moreover  on  article  343,  it  has  been  mentioned
 that  the  official  language  of  the  Union  shall  be  Hindi  in  Devnagri  script.  So I
 want  the  Minister  to  clarify  the  position.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  First  of  all  I  want  to  request  the  Min-

 Member.
 ister  that  a  copy  of  the  Constitution  in  Hindi  should  be  made  available  to  every

 Secondly  I  may  submit  that  the  Constitution  should  be  translated  into
 all  the  languages  listed  in  the  8th  Schedule  of  the  Constitution,  It  will  enable
 the  common  man  to  understand  and  appreciate  the  amendments  now  being  made
 in  the  Constitution.

 The  other  point  which  I  may  like  to  mention  in  this  regard  is  that  due  publi-
 city  should  be  given  to  the  chapter  of  duties  which  is  now  being  incorporated  in
 Constitution  so  that  people  can  understand  the  same.  My  other  submission  is
 that  in  the  Preamble  of  our  Constitution  word  ‘progressive’  should  be  added

 before  word  ‘socialist.’  Socialism  will  only  have  its  due  meaning  if  it  is  put  in

 the  context  of

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  I  opposed  the  clause  which  is  being  added
 to  the  Constitution  with  regard  to  anti-national  activities.  Now  in  the  name  of

 anti-national  activities  now  our  Government  is  putting  those  people  behind  the

 bang  who  were  custodians  of  democracy  and  socialism.  Gross  misuse  is  being
 made  by  the

 Government
 of  MISA  and  D.I.R.  ‘In  Bihar  action  hag  been  taken
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 against  Members  of  Communist  Party  who  took  part  in  District  Council  Meeting.
 held  in  Sitamarhi  Action  has  also  been  taken  against  the  workers

 who.  fought
 for  their  rights.

 Now  another  thing  has  come  up.  The  Government  officials  are  taking  action

 against  the  people  who  are  not  coming  forward  for  family  planning.  A  person
 was  killed  in  firing  in  Patna  on  13th  September,  1976.  Firing  was  also  made

 in  Muzaffarnagar,  and  in  many  other  parts  of  U.P.  despite  repealed  assurances
 of  Prime  Minister  and  Health  Minister  not  to  use  coevercive  measures.

 Lastly  I  may  mention  that  there  are  a  good  number  of  Government  officials

 who  are  anti-national.  It  is  strange  that  Government  took  acion  against  the

 people  who  were  patriotic  and  allowed  the  antinational  people  to  let  off.  It

 should  be  looked  into,  The  Government  should  not  supress  the  movements
 which  are  being  launched  by  the  works  for  houses  and  against  high  prices.

 श्री  देकर  राव  सावंत  :  मैं  इस  संशोधन  विधायक  का  भरपुर  समान  करता  हूं

 at  तक  हमारे  देश  में  इस  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  ट्राफी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इसकें

 साथ  ही  देश  में  न्यायपालिका  कीਂ  भीਂ  काफीਂ  आलोचना  हुई  है  तथा  इसके  लिए  स्वयं

 पालिका  ही  जिम्मेदार  है  कयों  कि  कुछ  मामलों  में  उसने  गैर-ज़िम्मेदार राना  निर्णय  दिये  तथा

 बैक  राष्ट्रीयकरण  तथा  राजद  महाराजाओं  की  निजी  थैलियां  समाप्त  करने  सम्बन्धीਂ  कानून

 रह  कर  दिये  ।  wa  संविधान  में  उपयुक्त  संशोधन  कर  उसे  जनता  की  इच्छाओं  को  फलीभूत

 करने  वाला  बनाया  जा  रहा  हैं  ।

 श
 विधि  मंत्री ने  खण्ड  55  का  जो  संशोधन  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया

 उसके  ag  निश्चय  ही  धन्यवाद  के  पात्र  wa  प्रस्तुत  संशोधन के  मामध्यम  से  संसद

 की  सर्वोच्चता  को  स्पष्ट  रूप  से  व्यक्त  किया  जा  ter  है  wa  संविधान  में  मूलभूत  कर्तव्यों

 का  उल्लेख  भी  किया  जा  रहा  है  ।  यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिएं  कि  भौतिक  अधिकार

 तथा  निर्देशक  सिद्धांत  मूलभूत  कर्तव्यों  के  अधीन  ही  ard  हैं  ।

 Dr.  Kailash  (Bombay  South):  I  want  to  congratulate  the  Prime  Minister  under

 whose  leadership  this  historical  amendment  is  being  brought  forward.  It  is  really

 a  matter  of  gratification  that  this  amending  Bill  ig  being  passed  by  us.  We  are

 making  these  amendments  in  the  Constitution  because  we  want  to  fulfil  the

 aspirations  of  the  people.

 With  regard  to  clause  14(a)  I  may  mention  that  tribunals  should  be  estab-

 lished  at  the  earliest,  11  decisions  which  relate  to  this  amending  Bill  should  .be

 implemented  quickly.  we  have  brought  this  Amendment  Bill  to  fulfil  the  aspira-
 tions  of  the  people.

 श्री
 रण  बहादर  fag  :  मैं  इस  विधेयक  का  समन  करता  हूं  ।  प्राजक  जिस

 प्रकार  लोकतंत्र  को  जाना  जाता  है  श्रीधाम-स  रोक  लगाना  कौर  सन्तुलन  करना  ।  पर  इस  विधेयक

 द्वारा  श्रसंख्य  निधन  लोगों  की  अन्तर्निहित  भावनाओ  को  जर्जरित  तंत्र  की  wer  प्राथमिकता

 मिली  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  संशोधन  को  पास  करके  हम  एक  एसा  मेहराब  बनायेंगे

 जो  पारथनन  श्रापना  tea  श्राफ  लिबर्टी  अथवा  टावर  श्रॉफ  वेस्टमिनिस्टर  से  भी  ऊंचा  होगा  ।

 area  हम  इस  मेहराब  का  शिलान्यास  पंचायत  राज्य  की  समवर्ती  सूची  में  शामिल  करके
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 करें  ताकि  हम  सत्ता  को  उन  लोगो  के  हाथ  में  सौंप  सकें  जिनके  लिए  हम  संविधान  में  संशोधन

 कर  रहे

 Shri  Ishaque  Sambhli  (Amroha)  While  passing  this  Amendment  Bill  you

 should  take  special  care  of  minorities  particularly  Muslim  minorities  Their

 quota  of  seats  should  be  fixed  in  all  the  branches  of  education

 Some  laws Similarly  Urdu  has  not  got  its  due  place  almost  in  all  the  states

 should  take  special]  care  of  minorities  particularly  Muslim  minorities  Theil

 responsible  for  riots  should  be  held  under  MISA

 The  rise  in  prices  should  be  checked  and  The  Government  should  take  strong

 steps  to  implement  the  Directive  Principles.  Nothing,  not  even  the  Supreme  Court

 should  be  allowed  to  stand  in  way  of  their  implementation

 Shri  S.  A.  Shamim  (Srinagar)  Sir  for  the  past  15  mobths  you  have  been

 telling  us  about  the  gains  of  emergency.  But  now  suddenly  it  is  being  said  that

 the  gituation  hag  not  improved  and  there  is  no  need  for  elections  You  have

 accepted  in  principle  that  Parliament  is  Supreme  but  at  the  same  time  you  are

 not  holding  elections  This  is  totally  unfair

 Shri  Paripoornanand  Painuli  (Tehri-Garhwal):  This  Bill  ig  a  big  leap  forward
 in  the  direction  of  socialism.  The  credit  for  this  goes  to  our  Prime  Minister.  Sir,
 Seven  Members  of  this  House  had  submitted  a  memorandum  asking  for  constitu-
 tional  protection  to  Kashmir,  Himachal  Pradesh,  hilly  areas  of  U.P.,  Nagaland.
 Arunachal  Pradesh  etc  These  are  back  ward  areas  and  you  should  give  protec-
 tion  to  these  areas  jf  you  want  to  fill  up  the  gap  btween  the  rich  and  the  poor

 विधि न्याय  तथा  कम्पनी  कायथ  मंत्री  एच०  Ato  :
 .

 पिछले

 सात  दिन  से  इस  विधि  यक  पर  बहुत  लाभदायक  चर्चा  हो
 रही

 है  ।  यह  समय  चिड़चिड़ाहट

 का  नहीं  है  ।  राष्ट्र  की  प्रगति  के  मार्ग  में  हम  बहुत  महत्वपूर्ण  मोड़  पर  हैं  ।  इस  संविधान

 संशोधन  यक  में  हमने  कदम  उठाये  हैं  ।  इतिहास  बतायेगा  कि  देश  की  प्रगति  और

 हमारी  जनता  की  समृद्ध  के  लिए  ये  कदम  कितने  महत्वपूर्ण  रोक  ग्रावश्यक  थे  ।

 संसद्‌  सर्वोच्च  है  ।  यहं  बात  सिद्ध  हो  गई  है  ।  मैं  यह  बिल्कुल  नहीं  कहता  हमारे

 न्यायाघीश  विद्वान  नहीं  हैं  या  हमारी  न्यायपालिका  में  उच् च्च् चर  के  न्यायाघीश .  नहीं  हैं

 उनमें  देश  भक्ति  की  भी  कमी  नहीं  हैं  ।  मेरा  कहना  तो  केवल  यह  हैं  कि  न्यायाधीशों  को  समय

 की  गतके  अनुसार  चलना  होगा  ।  वर्तमान  ग्रावश्यकताश्रों  को  समझना  होगा  .।  यदि  dar

 नहीं  होता  ती  लोग  चप ्  नहीं  बेठ  सकते  ।  न्यायाधीश  संविधान की  व्याख्या  के  लिए  स्वतंत्र

 हैं  लेकिन  ऐसा  करते  समय  वे  अपने  राजनीतिक  विचारों  को  नहीं  थोप  सकते  ।

 हम  सदा  ग्र्च्छ  कानून  बनाने  का  प्रयत्न  करत  पर  फिर  भी  कुछ  लोग  इन्हें

 अनुपयोगी  ही  बताते  हैं  ।  उनका  कहना  है  कि  aes  आदमियों  के  लिए  उन  कानूनों  की

 जरूरत  नहीं  att  बुरे  ग्रामीण  उन  से  सुधर  नहीं  सकते  ।  लेकिन  यह  तब
 की  बात है

 कानन  केवल  अपराधियों  या  निजी  व्यक्तियों  के  ग्र धि कारों  के  लिए  हीं  बनते ंथे  ।  समाज  के

 प्रीत  विधान  के  उदय  ait  कृत्यों  की  तौर  कोई  ध्यान  न  दिया  जाता  था  ।
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 हम  इस  बात को  जानते  हैं  कि
 किन  परिस्थितियों  मे  हम  सम्पत्ति  श्राधकार  संशोधन

 तथा  संशोधन  लाये  ।  हमें  फिर  मुप्नावज  सम्बन्धी  प्रश्न  से  निबटना  था  ।  मुआवजे

 का  प्रश्न  बड़ा  विकट  रूप  लें  चूका  था  ।  हम  समाज  की  मांग  के  अनुसार  कानून  में  परिवर्तन

 कर  रहे  हैं  ।  भ्रधिकांश  जनता  की  इच्छा  भी  यही  हैं

 हममें  से  कोई  tt  इतना  मुख  नहीं  हैं  जो  यह  समझे  कि  संविधान  की  प्रस्तावना  में

 समा  जवाद  शब्द  रखने  से  समाजवाद  त्  जायेगा  पर  इससे  एक  उच्च  weet  हमारे  सामने

 रहेगा  ।  हमने  aaa  देश  की  स्थिति  में  परिवहन  करने  कौर  जनता  को  समृद्ध  बनाने  कीਂ  प्रतिज्ञा

 की  है  ।

 पहली  बार  हमने  निदेशक  सिद्धांतों  को  मूल  अधिकारों  पर  प्राथमिकता  दी  हैं  ।  पहली

 बार  नागरिकों  के  लिए  10  wae  नियत  किये  न्यायपालिका  के  लिए  एक  सिम्त  निर्धारित

 की  हैं  जिसके  भीतर  रहते हुए  उसे  कार्य  करना  न्यायालय  के  अधिकार  शौर

 कृत्यों  के  बारे  में  परि वतंत्र  किये  गये  हैं  ।  कुछ  wey  संशोधन  भी  किये  गये  हैं  लेकिन  बड़

 संशोधन  इत  प्रकार  किये  गये  हैं  जिससे  भविष्य  में  संसद्‌  कार्य  TIAHT  श्र  न्यायपालिका

 अपनी  अपनी  सीमाओं  के  yeat  काम  कर  सकें  |

 यह  बात  दुर्भाग्यपूर्ण  हैं  कि  संविधान  बदलने के  एतिहासिक  ara  में  भी  विपक्षी  दलों  के

 कुछ  सदस्यों  ने  अपनें  उत्तरदायित्व  से  मुंह  मोड़ा  हू  ।  विपक्षी  दलों  के  कुछ  सदस्यों  ने  भाग

 भी  लिया  है  लेकिन उनमें  से  भी  अधिकांश  ने  तथ्य  की  अवहेलना  की  सच्चाई  को  अ्रनदे खा खा

 किया  हैं  ।  जिन  लोगों  के  बीच  हर  जगह  मतभेद  वे  लोग  भी  संविधान  में
 परिवर्तन

 का

 विरोध  करने  एक
 हौ

 गए  हैं  ।

 कुछ  wer  विपक्षी  दल  भी  हैं  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग  लिया  हैं  ।  उन्होंने  अधिकांश

 संशोधनों  समान  किया  कुछ से  wade  भी  व्यक्त  किया  है  ।  यह  बात  तो समझ  में

 जाती  है  क्योकि  wat  के  समय  हम  हर  बात  पर  सहमत  नहीं  भी  हो  सकते  ।  माननीय

 सदस्यों  के  सुझाव  पर  हमने  कहीं  कहीं  परिवर्तन  भी  किये  हैं  ।  सदस्यों  द्वारा  जो  भी
 सुझाव  पर

 किये  हमने  उन  फर  पुरी  तरह  विचार  कर  के  जिन्हें  आवश्यक  समझा  उन्हें  स्वीकार

 कर  लिया हैं  ।

 वास्तव  में  यह  संशोधन  कर  के  हमने  संविधान  में  गुणात्मक  परिवर्तन  किया  हैं  ।  यह

 देश
 के  लिए  अच्छा  ही  है  ।

 मैं  उन  सदस्यों  सहमत  नहीं  जो  कहते  हैं  कि  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  राष्ट्रीय

 विवाद है
 ।  वास्तव  में  ऐसा  विवाद  कोई  नहीं  है  ।  कहीं  पर  कुछ  विवाद  हो  सकता  ऐसा

 होना  भीं  चाहिए  क्योकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय 2  ।

 we  ल  का  विषय
 है  कि  प्रस्तावित  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  कौर  सभा  में

 श्राम  तौर  पर  उन  पर  सहमति  पायी  गई  है  ।  बल्कि  अधिकांश  सदस्यों  ने  तो  यह  आलोचना

 की  हैकि  ये  संशोधन  काफी  पहले  लाये  जाने  चाहिये  थे  ।
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 मैं  यह  wa  करता  g  कि  विध यक
 सभा  द्वारा  पारित  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान के  लिए  रखता  हु

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  भारत  के  संविधान  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संशोधित  रूप

 विचार  किया

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  gat  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष में  366

 Ayes  e  e  366

 विपक्ष  में  चै

 Noes  (1  (  |  4

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्यता  के  बहुमत  से  att  उपस्थित  तथा  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  दो  तिहाई  से  aga  बहुमत  से  पास  किया  गया  ।  सं  श
 ry  दे धत  रूप

 संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  ayer  अपेक्षित  बहुमत  से  पास  किया  गया  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ॥

 The  motion  wae  adopted,

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  1976/12  18  gO 98 (  के  11  बजे
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday,  the
 November  3,  1976/Kartika  12,  1898  (Saka)

 4}


